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 ०  (saafar) ) श्री  परिपुर्णानन्द

 भट्टा चाय
 श्री  जगदीश  (ates) श्री  धनशाहू  (atesta)

 भट्टाचार्य  श्री  दीनेन
 श्री  के ०  (ate I{z )

 भट्टाचार्य  ,  श्री  ) प्रबोध  चन्द  श्री

 ् ्र  भागी i,  भं  श्री  (ATTAT)

 श्री  बशेश्वर  नाथ  (aa) बनमाली  ध्  श्री



 (33)

 तनकप्पन  श्रीमती  (FEN)  श्री  जतेश्वर

 भाध्यि  श्री  रघुनन्दन  लाल
 चम  नसर  )  श्री  जी०  एस०

 श्री  THo  ( trTeE LAT )  श्री  जगन्नाथ  )

 भु  श्री-जी०  मिश्र  श्री  विभूति

 भौरा  ,  श्री  भाग  सिंह  )  श्री  श्यामनन्दन

 श्री  एन०

 स  श्री  एच०  एन ०

 श्री  मुख्तियार  सिह  श्री  एच०  एन०  उत्तर

 मंड  ,  श्री  जगदीश  नारायण  श्री  सरोज  (weary

 श्री  यमुना  प्रसाद  श्री  समर  (zrasty

 श्री  मति, ः  श्री  वी०  एस०  ( FATHTTTH)

 श्री  कमला  free  श्री  एम०  (frearts )

 श्री  भगतराम  श्री  प्रियरंजन  दास  दक्षिण

 श्री  के०  श्री  एस०  to  )

 श्री  योगेशचन्द  . श्री  इन्द्रजीत

 महत्ती  श्री  सुरेन्द्र
 डा०  ज़ी०  एस०

 डा०  जीवराज  (ata ) ) श्री  वाई०  एस०  )

 श्री  विक्रम  श्री  पी०  एम०

 श्री  श्याम  सुन्दर
 डा०  महिपतराय  )

 महाराज  श्री  श्री  विजय  (gaat) )

 डा०  सरोजिनी  श्री  पीलू  )

 श्री  भोला  श्री  श्री  किशि

 श्री  कुमार  बोहन  श्री

 मांझी  श्री  (arexng )  मोहम्मद  श्री  एम०

 श्री  के०  मोहम्मद  श्रीं  (qferar)

 श्री  मुरासोली  मोहम्मद  यूसूफ  श्री

 मातंण्ड
 श्री  मोहम्मद  श्री

 श्री  के०  (wafatfz)  श्री  एफ़०  एच०  (gars

 श्री  के०  डी०  श्री  बी०  पी०  (  BITE  )

 श्री  ato

 प श्री  के०

 श्री  FTo  जी
 ०  (aereTaTe )  श्री  करन  )

 frat,  श्री  नाथूराम  श्री  Gea



 (ara)

 मादव  श्री  डी०  पी०  (  )  बता  माया  (<1a7s)

 श्री  ज्ञानेश्वर  प्रसाद  )  4.0  श्रीमती  सहोदराबाई

 घादव  श्री  नागेन्द्र  प्रसाद  )  श्रीमती  बी ०  To  )

 यादव  राजेन्द्र  प्रसाद  hea’ (meet  )  श्री  नागेश्वर  )

 श्री  शिवशंकर  प्रसाद  )  श्री  एम०  सत्यनारायण  )

 डा०  के०  एुल०

 x  श्री  के०  नारायण  )

 श्री  Fo  (Tex)
 श्री  जंगन्नाथ

 सिंह  श्री  व  श्री  पढ़ाभिराम

 श्री  वयालार  )
 श्री  पी०  झंकिनीडे  प्रसाद  )

 श्री  to  रामेश्वर  (Fett 7TT ) श्रीभोला  (a7er)3

 राज  श्री  श्री  राजगोपाल  काकुलम )

 राजदेव  श्री  डा०  Ato  क े०  झार०  वर्दराज  )

 श्री  एम०  एस०  संजीवी श्री  एम०  ठी
 ०

 श्री  पी  ०  वी०  जी०  )
 डा०  गोविन्ददास  )

 श्री  उम्पेद  सिंह
 रुद्र  प्रताप  सिंह  श्री  (aruaat )

 श्री  एस  (Feqz)
 श्री  वाई  ईश्वर

 श्री  रेड्डी  श्री  एम०  )

 रेड्डी  श्री  के०  ) रामजी  श्री  )

 राम  श्री  रेड्डी  श्री  के ०  कोदन्डा

 रामदेव  श्री  )  रेड्डी  श्री  पी०  गंगा  )

 राम  रेड्डी  श्री  पी०  एंथनी  ( aTFTIT )

 राम  श्री  (Arata)  रेड्डी  श्री  पी०  नररासिहा

 राम  सिंह  श्री  रेड्डी  श्री  पी०  बायपा  (fareqz)

 राम  श्री  te  श्री  पी०  बी०

 रामशेखर  प्रसाद  श्री  छप्परा )
 श्री  बी०  wae

 राम  सुरत  प्रसाद  श्री  रेड्डी  श्री  सिदराम

 चौधरी  श्रीमती  सुशीला

 राम  स्वरूप  श्री

 ल श्री  तुलमोहन

 श्री  एस०  के०  ( fafaam)  श्री  ho

 श्री  विश्वनाथ  लक्ष्मी  श्रीमती  टी ०

 डा०  waar
 चत  NRE  श्री  एम०  श्रार०  )



 (a3)

 श्री  दी ०  एस०  ( sf}  प  डा०  शंकर  दयाल

 लम्बोदर  श्री  डा०  हरि  प्रसाद

 भाई  श्री
 f Tez  शशि  श्री

 श्री  निहार  )  श्री  महादीपक  सिंह
 (arava)

 लुतफल
 श्री  श्री  राजाराम

 व  श्री  रामावतार

 श्री  सुखदेव  प्रसाद
 श्री  विश्वनारायण

 शा  श्री  शिवकुमार श्री  फूलचन्द

 श्री  बालगोविन्द

 श्री  शिवपुजन

 श्री  श्रटल  बिहारी
 शाहनवाज  श्री

 श्री  अण्णादाहिब  पी०
 श्री  रामचन्द्र  (aT)

 श्री  पी०  श्रार०
 विजय  पाल

 श्री  ्रमरनाथ  )
 शिवनाथ  श्री  (aaH7)

 श्री  ure  (gu) श्री  जी०  )
 श्री  बी०  (aes) वीरभद्र  fag,  श्री  (agt)

 श्री  के०  (SxHIe )
 श्री  विद्याचरण  (Tag)

 श्री  जी०
 श्री  Ho  Fo

 शेर  प्रो०  '
 कटा  श्री  पी०  )

 श्री  चन्द
 श्री  )

 faracaray,  श्री  एम०  एस०  (  तिरूचेंडूर
 श

 स

 शंकर  श्री  Cirss)

 श्री  बी०  संकटा  डा०
 रिख  )

 शंकर  दयाल  संतबर्श
 )

 THT  श्री  )  श्री  पी  ०  एम०  (meters,  मिनिकाय  तथा

 श्री  To  )
 झमीनदीवी  द्वीपसमूह )

 शम्भूनाथ  श्री
 प्रो०  एस०

 एल०

 श्री श्री  एस०  ए०

 श्री  to  पी०  श्री  देवेन्द्र

 श्री  नवलकिशोर  )  सत्यना  श्री  बी ०

 श्री  माधोराम  (  श्री  इसहाक

 श्री  रोम  नारायण  श्री  शक्ति  कुमार

 श्री  राम
 रल  (atat)  सांगलिया  श्री  (faster)



 (a)

 श्री  नरेन्द्र  कुमार
 श्री

 इब्राहीम  युलेभान  (aTalate )

 श्री  वशन्त  श्री  अ्जुनਂ  (  भद्रक )

 श्री  एस०  सीं०  श्री  ए०  क े०  उत्तर  पश्चिम )

 श्री  To  पी०  डा०

 श्री  qtr  कुमार  श्री  रोबिनਂ  (ateratet)

 श्री  शंकरराव  श्री  मुल्कीराज

 सावित्री  श्रीभती  (staat )  सरदार  स्वर्ण  faz

 श्री  asta  कुमार  श्री  एस०  डी०  (af3Tqz)

 श्री  गदाधरों  श्री  सोम  चन्द

 frets  श्री  सी०  एम०  (ATT)  श्री  प्रवीण  fee

 श्री  धमंवीर  सोहन  श्री  eto

 श्री  आ र ०  के ०  श्री  ato  एम  (7a  Zar)

 श्री  सत्येन्द्र  नारायण  स्वरण  श्री

 श्री  डी०  एन०  श्री  सिद्धरामेशवर

 श्री  नवल  क्रिशोर  श्री  जी०  जी०  हसी  जिल े)

 f  श्री  विश्वनाथ  प्रताप  (ATX)

 श्री  एस०  एम०  ह ~~

 सिद्धेश्वर  प्रो ०

 सुबोध
 ar

 feiferat,  श्री  माधवराव  (TAT)  a  तदा  श्री  फुन द

 2
 ferferert  श्रीमती  वी ०  श्रार०  (firs)  श्री  के

 ०

 पुदशे  श्री  एम०  affine  श्री

 श्री  NTUAN})  हरि  श्री

 श्री  ato  ( asoarfitFe)  श्री  मनोरंजन  (AT aTzarT )

 श्री  (ATT)  श्री  माधुय्य  (4TITC)

 सुरेन्द्रपाल  श्री  श्री  कृष्णचन्द

 श्री  क े०  )  श्री  एम०  एम०  |

 श्री  इशशाज्मुद  श्री  मरून  ( #ore )

 श्री  श्री  एन०  ई०  )



 लोक  सभा

 Wea

 श्री  बी०  प्रार०  भगत

 उपाध्यक्ष

 श्री  जी०  जी०  स्वैल

 सभापति  तालिका

 श्री  भागवत  झा  ग्राजाद

 att  इसहाक  सम्भली

 श्री  व्न्त  ATS

 श्री  सी०  एम०  स्टीफन

 श्री  जी०  विश्वनाथन्‌

 श्री  पी०  पार्धासा  रथी

 महासचिव

 शी  श्यामलाल  शकधघर



 भारत
 e
 14  Se |  सरका  ह

 मन्त्रिमंडल  के  सदस्य

 प्रधान  योजना  परमा ण्‌  ऊर्जा  इलैक्ट्रा  निक्स

 wit  अन्ता  Var  मंत्री  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी

 विदेश  मंत्री  श्री  यशवन्त  चन्हाण

 Present  ग
 कृषि  atx  (1९1  चाई  मंत्री  श्री  जगजीवन  राम

 रेल  पत्री  श्री  कमलापति  ब्रिपाठीं

 रक्षा  मंत्री  श्री  बंसीलाल

 ate  परिवहन  मंत्री  डा०  जी०  एस०  ढिल्लों

 न्याय  ate  BTy  मंत्री  श्री  एच०  भ्रार०  गोखले

 पैट्रोलियम  मंत्री  थी  के०  डी०  मालवीय

 उद्योग  मंत्री  श्री  ठी  ~  Vig

 निर्माण  श्रौर  प्रावास  तथा  मंत्री  श्री  के०  रघुरमया

 ager  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  श्री  राज  बहादुर

 गह  मंत्री  श्री  के०  ब्रह्मानन्द  रेड्डी

 श्रोर  STE  मंत्री  श्री  पी०  सी०  सेठी

 संचार  मंत्री
 डा०

 शंकर  दयाल  शर्मा

 स्वास्थ्य  सरो  '  न्थयिउन  मंत्री  डा०  कर्ण  पिह

 वित्त  मंत्री  श्री  सी ०  सुब्रह्मण्यम

 प्रति  और
 सहकारिता

 मंत्री  श्रीसयद  मीर  का

 मंत्रालयों  विभागों  के  sone  राज्य  मंत्री

 वाणिज्य  मंत्री  प्रो०  डी०  पी०  चट्टो  वाध्याय

 पूर्ति  और  मंत्री  श्री  राभ  निवास  मिर्धा

 समाज  कल्याण  तथा  संस्थतिं  मंत्री  प्रो०  नूरूल  हसन

 ऊर्जा  मंत्री  श्री  कर्षण  चन्द्र  पन्त

 श्रम  मंत्री  श्री  घनाथ  रेड्डी

 सुचना  ग्रौर  प्रसारण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्री  विद्याचरण  शुक्ल

 इस्पात  त्रौर  खान  मत्ती  श्री  चन्द्रजीत  यादव



 बारह

 राज्य  मंत्री

 a
 नागरिक  पूर्ति  झोर  सह  का  रत  1  मंत्रालय  में  मंत्री  श्री  ए०  सी०  जाज

 निर्माण  ate  आवास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्री  एच०  के०  एल०  भगत

 सलकਂ
 स्वास्थ्य  ग्रौर  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  ९  ऊ  थ  मंत्री  चौधरी  सेवक

 ed योजना  मंत्रालय  में  मंत्री  श्री  शक  र  घोष

 कृषि  ate  सिंचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्री  शाहनवाज  खां

 उद्योग  मंत्रालय  में  मंत्री  श्री  बी०  पी०  मोय

 गृह  काभिक  झर  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  तथा

 संसदीय  ata  विभाग  में  राज्य  मंत्री  श्री  att  मेहता

 रक्षा  मंत्रालय  (zat  में  राज्य  मंत्री  श्री  विट्रुल  गाडगिल

 राजस्व  स्क त्रार  बैंकिंग  विभाग  में  प्रभारी  राज्य  मंत्री  श्री  प्रणव  कुमार  मुखर्जी

 cara  ate  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डा०  वी०  To  aaa  मोहम्मद

 रेल  मंत्रालथ में  राज्य  मंत्री  श्री  मूहम्भद  शफी  कुरेशी

 श्री  ए०  पी०  शर्मा उद्योग  पुर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 कुषि  ate  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्री  प्रण्णासाहिब  पी०  शिन्दे

 पयंटन  are  नागर  fantagy  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्री  सुरेन्द्र  पाल  fad

 Trea  faaat नौवहन  ate  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्री  एच०  प्  Td

 उपमंत्री

 पैट्रोलियम  मंत्रालय  में  sq-Way  श्री  जियाउरंहमान  अंसारो

 ruta  ate  कम्पनी  कायें  मंत्रालय  में  श्री  देवब्रत

 विदेश  मंत्रालय  में  श्री  बिपिन  पाल  दास

 स्वास्थ्य  att  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में
 उप-मं  त्री  श्री  ए०  Ho  म ०  इसहीक

 रसायन  शोर  उव  रक  मंत्रालय  में  Sa-Wat  श्री  सी०  पी०  भाझी

 श्री  एफ०  एच०  म  दसिन गह  मंत्रालय  में  उप-मंत्री

 शिक्षा  नौ
 ov  क र  तम  TH  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग

 में  ST-Wat  श्री  अरविन्द  नेता भ

 संचार  मंत्रालय  में  suet  श्री  जग  als
 थ  oe

 हाड़िया

 कृषि  श्रौर  दिया ई  मंत्रालय  में  Sy -Wat  श्री  पटल

 रक्षा  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  श्री  ज०  बी०  पटनायक

 श्री  ato  शकरानन्द विभाग  में  wq-atay

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  wT Fat  oft  fz wat  प्रमाद

 इस्पात  ate  खान  मंत्रालय  में  ga-way  श्री  सुखदेव  प्रसाद

 faa  मंत्रालय  में  ST-Hat  श्रीमती  सुशीला  रोहतगी



 तेरह

 रेल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  श्री  बूटा  fag

 नौवहन  ae  परिवहन  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  श्री  दलबीर  सिहਂ

 ढ््षि  शौर  सिचाई  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  *  श्री  केदा'रनाथ  सिह

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मं  श्री  विश्वनाथ  प्रताप  fag

 सुचना  श 2 ह ौर  प्रसारण  मंत्रालय  में  So-Hat  श्री  धमंवीर

 पुति  att  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  श्री  जी०  A HeTCATHT

 श्रम  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  श्री  बाल  गोविन्द  वर्मा

 शिक्षा  ब ग्र गैर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में

 उप-मंत्री  श्री  डी०  पी०  यादव

 2049



 लोक  सभा  वाद  विवाद  भ्रनूदित  संस्करण )

 LOK  SABHA  DEBATES  (SUMMARISED  TRANSLATED  VERSION)

 लोक  सभा

 LOK  SABHA

 25  1976/3  1898

 Monday,  October  25,  1976/Kartika  3,  1898  (Saka)

 लोक  सभा  ग्यारह  बजें  anda  हुई

 Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the  Clock

 Aeqey  सहोदय  पीठासीन  हुए
 Mr.  Speaker  in  the  Chair

 निधन  सम्बन्धी  उल्लेख

 OBITUARY  REFERENCES

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  सभा  को  सरदार  सुचेत  श्री  सुरेन्द्र  मोहन  घोष  तथा  श्री
 तुलसीदास

 किलाचन्द  के  दुखद  निधन  के  बारे  में  सूचना  देनी  है  ।  सरदार  सुचेत  fag  संविधान  सभा  तथा  श्रस्थायी

 संसद  के  सदस्य  थे  ।  विधान  मण्डल  में  श्राने  से  पहले  उन्होंने  कपुरथला  में  कई  कार्यकारी  तथा

 न्यायिक  पदों  पर  क्राम  किया  था  |  उनका  निधन  70  वर्ष  की  श्राय  में 31  1976 को  चण्डीगढ़

 में  gat ।

 श्री  सुरेन्द्र  मोहन  घोष  संविधान  श्रस्थायी  संसद्‌  तथा  पहली  लोक  सभा  के  सदस्य  थे

 बाद  में  1956-68  के  दौरान वे  राज्य  सभा  के  सदस्य  रहे  ।  वे  नेताजी  सुभाषचन्द्र  बोस  के  निकटतम

 सहयोगी थे  ।  1924  में  उन्हें  बर्मा  में  मांडले  जेल  भे  जा  गया  प्रौर  नेताजी के  साथ  वहां  1924 से  1927

 तक  कारावास में  रहे  ।  वह  श्री  भ्ररविद  घोष  तथा  महात्मा  गांधी  के  विचारों  तथा  कृत्यों  से  बहुत

 प्रभावित  हुये  और  जीवन  भर  मानव  जाति  प्रणाली  उन्मूलन  तथा  महिला  उद्घार  के  लक्ष  की

 gta के  लिये  प्रयास  करते  रहे  ।  वे  भ्रपने  संसदीय  जीवन  में  1950-52  के  दौरान  श्रावास  समिति

 के  अध्यक्ष  रहे  ।  वे  राष्ट्रमंडलीय  देशों  के  10 वें  संसदीय  सम्मेलन  में  प्रतिनिधि  केरूप  में  गये ॥

 7  1976  को  83  नप  की  ay  में  नई  दिल्‍ली  में  उनका  निधन  gar  ।

 श्री  तुलसीदास  किलाचन्द  पहली  लोक  सभा  के  सदस्य  ।  वे  बहुत  ही  सुसंस्कृत  श्र  मिलनसार

 व्यक्ति  थे  ate  सभा  की  कार्यवाही  में  सक्रिय  रूप  से  रुचि  लेते  थे  ।  उन्होंने  कई  संसदीय  समितियों  में

 कार्य  किया  ।  वे  एक  विर्पात  उद्योगपति  थे  ale  उनका  कई  श्रौद्योगिक  तथा
 बैंकिंग

 संस्थाद्रों  से  सम्बन्ध

 था  ।  उन्होंने  1971  में  जापान  जाने  वाले  सरकारी  व्यापार  शिष्टमण्डल  का  नेतृत्व  किया  श्र  1950-5

 के  दौरान ag  भारतीय  वाणिज्य  श्र  उद्योग  मण्डल  के  WET  रहे ।  21  1976 को  70  वर्ष

 की  श्रायु  में  (aarttat )  में  उनका  निधन  gar  ।

 हमें  अपने  इन  मित्रों  के  दुख  द  निधन  पर  गहरा  शोक  है

 तत्पदचात्‌  सदस्यगण  कछ  देर  मौन  खड़  रहे

 The  Members  then  stood  in  silence  for  a  short  while

 eee  ee  ce
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 सभा  पटल  पर  रख  गय  पत्र

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 चविद्यत  (sata)  संशोधन
 श्रध्यादेश

 निर्माग  ate  tate  तथा  संसदीय  कायें  मंत्री  Fo  मैं  संविधान  के  भ्रनुच्छेद

 123(2)  के  ग्रत्तर्गतਂ  राष्ट्रपति  द्वारा  1976  को  प्रब्यापितਂ  विद्युत्‌  (513  Ta)

 संशोधन  weqre ay  1976  (1976  का  संख्या  13)  तथा  sist  कीं  एक  प्रति

 सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 [aeerrerer  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल ०  fo  11361/76]

 जल  निवारण  शर  faa  दूसरा  संशोधन  1976  तथा  तमिलनाडु

 गन्दी  बस्ती  wie  mAs)  1971  के  wats  अधिसुचनाय

 निर्माण  शर  झावास  मंत्री  एंच०  Fo  एल०  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल

 ा पर  रखता है

 (1  जल  (TET  निवारण  ate  नियंत्रण  )  1974  की  धारा  63  की

 उपधारा  (3)  के  अन्तगंत  जल  निवारण  श्रौर  नियस्त्रण )  दूसरा  संशोधन

 1976  तथा  प्रंग्रेजी  की  एक  जो  दिनांक  28

 1976  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रधिसुचना  संख्या  सा०  ato  fito  1260 में

 प्रकाशित  हुए  थे  ।

 [aearrerar  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  Tao  टी०  11362/76]

 (2)  तमिलनाडु  राज्य  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति  द्वारा  दिनांक
 31  1976

 को
 जारी

 की  गयी  उद्घोषणा
 के  खंड  के  साथ  पठित  तमिलनाडु  wat

 नस्ती sit  1971  की  धारा  70  की  उपधारा  (2) के

 gata  निम्नलिखित  भ्रधिसुचनाओं  at  एक-एक  प्रति  तथा  एक  व्याख्यात्मक

 ज्ञापन  :----

 दिनांक  30  1976  के  तमिलनाडु  सरकार  राजपत्र  में  प्रकाशित  एस ०

 श्रार०  ग्रो०/ए- 214,
 76  जिस

 के  द्वारा  तमिलनाडु
 गन्दी  बस्ती  सुधार  ats

 1972  में  कतिपय  संशोधन  किये  गये  हैं  ।

 दिनांक  14  1976  के  तमिलनाडू सरकार  राजपत्र  में  संख्या

 एस०  श्रार०  श्रो०/ए-225/ 76 76  में  प्रकाशित  गन्दी  बस्ती  सुधार
 ats  संचालन  प्रक्रिया  )  1976  ।

 [wearer  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  eo  11363/76]

 पाचवों  पंचवर्षीय  1974-79

 योजना  मंत्री  (a8  शंकर  :  मैं  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  1974-79  तथा

 ato  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 [wearer  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  ठी०  11364]  76]

 उद्योग  विकार  परिषद  1975-76  का  atigg  प्रतिवेदन

 उद्योग  तथा  नागरिक  gta  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बी०  पी०  मौर्य )  :  मैं  उद्योग

 अर  1951  की  धारा  7  की  उपधारा  (4)  के  अन्तर्गत  वर्ष  1975-76

 2



 3  1898
 )

 सभा  पटल  पर  रखे  शये  प्त
 a  a

 पिक  प्र के  खाद्य  पारिष्करण  उद्योग  विकास  के  व  fader  (ferdt  तथा  भ्रंग्रेजी  की

 एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता हूं  ।

 [wearer  में  रखा  गया  |  देखिये  संख्या  एल०  टी०  11365]  76]

 अखिता  भारतीय  sat  1951  के  seta  प्रधिसूचनापें

 गृह  मंत्रासाय  कामिक  श्र  watrfasa  सुधार  विभाग  तथा  संसदीय  ata  farm  में  राज्य  मंत्री

 (at  झोम  :  मैं  afar  भारतीय  सेवायें  1951  की  धारा  3  की  उपधारा  (2)

 के  ग्रन्तगंत  निम्नलिखित  श्रधिसुचनाशओं  (fart  तथा  भ्रंग्रेजी  संस्करण  )  की  एक-एक  प्रति  सभा  पटल  पर

 रखता

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  में  पद-संख्या  उन्नीसवां  संशोधन

 विनियम  1976,  जो  दिनांक  31  1976  के  भारत के  राजपत्र में

 श्रधिसूचना  संख्या  सा०  Ato  fro  782  में  प्रकाशित  हुए  थे  ॥

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  सत्तहवां  संशोधन  1976  जो  दिनांक

 31  1976  के  भारत  के  राजपत्र  में  श्रधिसुचना  संख्या  सा०  सां०  नि०

 7835  में  प्रकाशित  हुए  थे  |

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  में  पद-संख्या  निर्धारण )  अट्ठारवां  संशोधन

 1976  जो  दिनांक  7  1976  के  भारत  के  में  ्रधिसुचना

 संख्या  Alo  सां०  नि०  में  प्रकाशित हुए  थे  |

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  बीसवां  संशोधन  1976  जो  दिनांक

 7  1976  के  भारत  के  राजपत्र  में  श्रधिसुचना  संख्या  ato  aio  नि०

 में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 )  भारतीय  पुलिस  सेवा  में  पद-संख्या  निर्धारण )  तेरहवां  संशोधन

 1976  जो  दिनांक  1976  के  भारत  के  में  श्रधिसूचना  संख्या

 सा०  सां०  नि०  790  ड
 में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 /  भारतीय  पुलिस  सेवा  पत्द्रहुवा  संशोधन  1976  जो  दिनांक  7

 1976  के  भारत  के  राजपत्र  में  श्रधिसूचना  संख्या  Alo  सां०  नि०  7915

 में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 (art)  भारतीय  पुलिस  सेवा  में  पद-संख्या  चौदहवां  संशोधन

 1976  के  जो  दिनांक  18  1976  के  भारत  के  राजपत्र  में

 संख्या  सा०  सां०  नि०  1133  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 (ats)  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  तीसरा  संशोधन  1976  जो

 दिनांक  18  1976  के  भारत  के  राजपत्र  में  reat  संख्या  सा०  सा ं०
 नि०

 1330  में  प्रकाशित हुए  थे  |
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 भारतीय  पुलिस  सेवा  )  चौथा  संशोधन  1976,  जो  दिनांक  25

 1976  के  भारत  के  राजपत्त  में  श्रधिसुचना  संख्या  सा०  सा०  नि०  136

 में  प्रकाशित हुए  थे  ।

 भारतीय  वत  सेवा  )  चौथा  संशोधन  1976  जो  दिनांक  25

 1976  के  भारत  के  राजपत्र  में  अ्रधिसूचना  संख्या  सा ०  सा०  fo  1361

 में  प्रकाशित हुए  थे  ।

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  में  पद-संख्या  संशोधन

 1976 जो  दिनांक  25  सितम्बर  1976 के  भारत के  राजपत्र  में

 श्रधिसुचना  संख्या  ato  ato  fro  1367  में  प्रकाशित हुए  थे  ।

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  उन्नीसवां  संशोधन  1976  जो

 दिनांक  25  1976  के  भारत  के  राजपत्र  में  श्रघिसुचना  संख्या  सा०

 नि०  1368  में  प्रकाशित हुए  थे  ।

 (az)  भारतीय  पुलिस  सेवा  में  पद-संख्या  निर्धारण )  ग्यारहवां  संशोधन

 1976  जो  दिनांक  25  1976  के  भारत के  राजपत्र  में  श्रधिसूचना  संख्या

 सा०  सां०  नि०  1369  में  प्रकाशित हुए  थे  ।

 भारतीय  पुलिस  सेवा
 )  बारहवां  संशोधन  1976  जो  दिनांक

 25  1976  के  भारत  के  में  afar  संख्या  AToaiofaqo

 1370  में  प्रकाशित हुए  थे  ।

 (vexe)  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  में  पद-संख्या  तेईसवां  संशोधन

 1976 जो  दिनांक  27  सिंतम्बर  1976  के  भारत  के  राजपत्र  में

 श्रधिसुचना  संख्या  सा०सां०नि०  8215  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  इक्कीसवां  संशोधन  1976  जो

 दिनांक  27  1976  के  भारत के  राजपत्र में  श्रधिसुचना  संख्या

 सा०सां०नि०  8225 में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 )
 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  चौथा  संशोधन  1976  जो

 दिनांक  2  1976  के  भारत  के  राजपत्र  में  अ्रधिसुचना  संख्या  सा  oatofito

 1397  में  प्रकाशित हुए  थे  ।

 [anata  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०

 बम्बई  लोक  न्याय
 त  1976,  हिन्दी  संस्करण  सभा  प८ल  पर  न  रखे

 जान  क  कारण  बतान  वाला  एक  विवरण  तथा  दिल्‍ली संघ  राज्य  क्षेत्र  के  सम्बन्ध  में  feats  28

 श्रप्रेल  1975  के
 परिसोमन  झायोग  के  msn  संख्या  4  में  कतिपय  शुद्धियां करने  सम्बन्धी  श्रघिसुचना

 न्याय  शरर  कम्पनी  कें  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (31  वी०  Wo  सैयद  ॥

 मैं  निम्नलिखित  va  सभा  पटल  पर  रखता  हूं

 (1)  गुजरात  राज्य  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति  द्वारा  दिनांक  12  मा  1976  को

 जारी  की  गई  उदघोषणा  के  ख  nar  याग  (So  >  TrTreaTr
 पठित  बम्बई  लोक खण्ड  (tl)  &  साथ



 235.0  1976  सभा
 पटल  रखे गये  पत्रा

 न्यास  1950  की  धारा  84  की  उपधारा  (4)  के  भ्रत्तगंत  बम्बई

 लोक  न्यास  (ST R1e )  1976  की  एक  जो  दिनांक

 15  1976  के  गुजरात  सरकार  में  अधिसूचना  संख्या

 जी०एच०/कि०/34/वी  पी  टी||  ई
 में  प्रकाशित हुए

 थे  ।

 उपर्युक्त  अधिसूचना  का  हिन्दी  संस्करण  सभा  पटल  पर  न  रखे  जाने  के  कारण

 बताने  वाला  एक  विवरण  तथा  भ्रंग्रेजी  ।

 उपर्युक्त  श्रधिसुचना  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण

 बताने  वाला  एक  विवरण  तथा  श्रग्रेजी  संस्करण )

 [wearer  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  367/76]

 (2)  परिसीमन  1972  की  धारा  11  की  उपधारा  (2)  के  अ्रन्तगंत

 सूचना  संख्या  सा०  श्रा०  तथा  प्रंग्रेजी  की  एक  प्रति

 जो  दिनाक  12  1976  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  जिसके

 द्वारा  दिल्‍ली  संघ  राज्यक्षेत्र  के  सम्बन्ध  में  दिनांक  28  1975  के  परिसीमनਂ

 श्रायोग  के  श्रादेश  संख्या  40  में  कतिपय  शुद्धियां  की  गई  हैं  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  6]

 बैंककारी  कम्पनी  का  seis  तथा  1970  के  MATT

 प्रतिवेदन

 LIMTT  site  बैंकिंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  प्रणब  कुमार  मुखर्जी  )  1  मैं  बैंककारी

 कम्पनी  का  ह अजन  तथा  1970  की  धारा  10  की  उपधारा  (8)

 के  meta  निम्नलिखित.प्रतिवेदनों  तथा  stash  की  एक-एक  प्रति  पुनः  सभा  पटल

 पर  रखता  हुं  tes

 सेन्ट्रल  बैंक  ग्राफ  इंडिया  के  31  1975  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  कायक रण

 तथा  कार्यकलापों  सम्बन्धी  प्रतिवेदन  wie  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का

 प्रतिवेदन

 बैंक  श्राफ  इंडिया  के  31  1975  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  कार्यकरण

 तथा  कार्यकलापों  सम्बन्धी  प्रतिवेदन  wie  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का

 प्र  तिवेदनਂ  ो

 (7);  पंजाब  नेशनल  बैंक  के  31  1975  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  कायंकरण

 तथा  कार्यकलापों  सम्बन्धी  प्रतिवेदन  मरार  लेखे  तथा  उन
 पर  लेखापरीक्षक  का

 प्रतिवेदन  |

 बैंक  श्राफ  बड़ौदा  के  31  1975  को  प्त  हुए  वर्ष  के
 तथा  का्यकलापों  सम्बन्धी  प्रतिवेदन  ग्रौर  लेखे  तथा  न  पर  लेखापरीक्षक  का

 प्रतिवेदन  ।

 aw
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 (=)  यूनाइटेड  कमर्शियल  बैंक  के  31
 1975

 को  समाप्त  हुए  वर्ष
 के

 कार्यक
 रण

 तथा  कार्यकलापों  सम्बन्धी  प्रतिवेदन  wit  लेखे  तथा  उन  पर  लिखापरी क्षक  का

 प्रतिवेदन  i

 केनरा  बैंक  के  31  1975  को  समाप्त  हुए  वर्ष
 के

 कार्यकरण  तथा

 कार्यकलपों  सम्बन्धी  प्रतिवेदन  शौर  ae  त्श्था  उन  पर  लेखापरीक्षक  का

 प्रतिवेदन  ।

 यूनाइटेड  बैंक
 झाफ  इंडिया

 के  31  1975  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  कार्यक
 रण

 तथा  कार्यकलापों  सम्बन्धी  प्रतिवेदन  श्र  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का

 प्रतिवेदन  ।

 देना  बैक  के  31  1975  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  कार्यकरण  तथा

 काय  कलापों  सम्बन्धी  प्रतिवेदन  श्रौर  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का

 प्रतिवेदन  ।

 fahite  बैंक  के  31  1975  को  समाप्त  हुए  वर्ष
 के  कार्यकरण

 तथा  कार्यकलापों  सम्बन्धी  प्रतिबेदन  wiz  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का

 प्रतिवेदन  ।

 (=T)  यूनियन  बैंक
 श्राफ  इंडिया  के  31  1975  को  समाप्त  हुए  वर्ष

 के  कायक रण

 तथा  कार्यकलापों  सम्बन्धी  प्रतिवेदन  श्रौर  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का

 fader  |

 (=)  इलाहाबाद  बैंक  के  31  1975  को  समाप्त  हुए  वष॑  के  कार्यकरण

 तथा  कार्यकलपों  सम्बन्धी  प्रतिवेदन  wiz  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का

 प्रतिवेदन  ।

 (3)  इंडियन  बैक  के  31  1975  को  समाप्त  हुए  ag  के  कार्यकरण

 तथा  कार्यकलपों  सम्बन्धी  प्रतिवेदन  श्र  लेखे  ca  उन  पर  लेखापरीक्षक  का

 प्रतिवेदन  |

 ल  बैंक  श्राफ  महाराष्ट्र  के  31  1975  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  कायंकरण

 तथा  कार्यकलापों  सम्बन्धी  प्र faaza  अर  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का

 प्रतिवेदन  ।

 इंडियन  झोवरसीज  बैंक  के  31  1975  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  कायक रण
 तथा  कार्यकलापों  सम्बन्धी  प्रतिवेदन  श्रौर लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का

 प्रतिवेदन  |

 [wate  में  रखा  गया  देखिए  संख्या  एल०  टी०  10959/76]
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 gata  उत्पाद  शुल्क  (25a  संशोध
 faa

 1976;
 श्राथकर  (wat

 a था  सीसादुत्क  1962  शौर  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  1944  के

 नायें
 ms

 राजरव  तौर  alan  विभाग  के  प्रभारों  राज्य  मंत्री  (att  प्रणब  सुखर्जी  :  मैं

 सभा  पटल  पर  रखता  हूं
 लिखित

 ी
 1)  केन्द्रीय  उत्पाद  शुत्क  श्रौर  लवण  1944  की  धारा  — 28

 के  i TTT

 केन्द्रीय  उत्पाद  शुर्क  1976  तथा

 अंग्रेजी की  एक  प्रति  जो  दिनांक  11  1976  के  भारत  के

 में  श्रघिसूचना  संख्या  ato  सा ०  नि०  1329  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 में  रखा  गया  देखिए  संख्या  एल०  टी०  11369/76]

 (2)  श्रायकर  1961  की  धारा  296  के  श्रन्तगत
 श्रायकर  (we  संशोधन )

 1976  तथा  wast  संस्करण )  जो  दिनांक  16
 सितम्ब

 r  1976
 )

 में  प्रकाशित के  भारत  के  राजपत्र  में  श्रधिसूचना  संख्या  सा ं०  श्रा०
 515

 हुए  थे  ।
 ्

 में  रखा  गया  देखिए  संख्या  एल०  टी०  11370/76]  ्

 (3  सीमा  शुत्क  1962  की  धारा  159  के  श्रन्तर्गत  निम्नलिखित

 सूचनाओं  तथा  न» अ्ंग्रेजी  संस्करण  )  की  एक-एक  प्रति

 एक  )  ato  सां०  नि०  785  जो  दिनांक  3  1976  के  भारत
 के  राजपत्न  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  |

 (  दौ  सा०  सां०  नि०  1357 जो  दिनांक  18  1976  के  भारत

 के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 (  तीन  सा०  सां०  नि०  1358  जो  दिनांक  18  1976  के  भार

 के  राजपत्न  में  प्रकाशित हुई  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन |  ह

 ato  सां०  नि०  812  जो  दिनांक  23  1976

 भारत  के  राजपत्न  में  प्रकाशित  हुई  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञा

 ato  ato  नि०  830  दिनांक  1  1976

 भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन |

 में  रखा  गया  देखिए  संख्या  एल०  टी०  11371/76]

 (4)  ीय  उत्पाद  शत्क  के  श्रन्तगत  जारी  की  गई  निम

 धघसुचनाश्रों  तथा  भ्रंग्रेजी  की  एक-एक  off
 भ

 9  सितम्बर  के सा०  ato  नि०  793  जो  दिनांक

 भारत
 के  राजपत्र  में  प्रकाशित हुई  थी  शौर  सा  नि०  805

 (  जो  दिनांक  16  1976  के  भ  के  राजपत्र में

 थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन
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 ato  ato  fro  818
 श्रौर  819  जो  दिनांक  25

 1976  के  भारत  के  राजपत्न  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक

 ज्ञापन |

 [aearera  में  रखा  गया  देखिए  संख्या  एल०  टी०  11372/76]

 दो  ग्रामोद्योग  बम्बई  का  AG  1974-75  का  प्रतिवेदन

 मैं  निम्नलिखित उद्योग  तथा  नागरिक  पुर्ति  मंत्रालय  में  राण्य  मंत्री  ए०  पी०

 पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं

 खादी  ae  ग्रामोद्योग  श्रायोग  1956  की
 धारा

 24  की  उपधारा

 के  ad  1974-75 (3)  के  अ्रन्तगंत  खादी  at  ग्रामोद्योग  बम्बई के

 के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  एक  सांख्याकीय  विवरण

 उपर्युक्त  प्रतिवेदन  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  बताने  वाला

 एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्करण

 [meat  में  रखा  गया  देखिए  संख्या  एल०  टी०  11373/76]

 केन्द्रीय  भाण्डागारण  निगम  संशोधन  )  1976,  केन्द्रीय  निगम  केप

 1972-73  1973-74  के  वार्षिक  गजरात  देवस्थान  इनाम  उत्सादन

 संशोधन  )  i976  गुजरात  उत्तरजीवी  yea  संक्रामण  see  (vest

 1976  शझ्रादि  ध्रादि

 कृषि  तथा  fears  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहिब  पी०  डिनन्द ह  निम्नलिखित

 Ta  सभा  पटल  पर  रखता

 (1)
 भांडागारण निगम  1962  की  धारा  41  की  उपधारा (3)  के  ग्रन्तर्गत

 केन्द्रीय  भांडागारण  निगम  1976  तथा

 अंग्रेजी  की  एक  प्रति  जो  दिनांक  22  सितम्बर  1976  के  भारत  के

 राजपत्र  में  भ्रधिसुचना  संख्या  811  में  प्रकाशित  हए  थे  ।

 { aera  में  रखा  गया  देखिये  संख्या  एल०  eto  11374/76]

 (2)  कम्पनी  1956  की  धारा  619 क  की  उपधारा  (1)  के  भ्रत्तर्गत

 निम्नलिखित  प्रतिवेदनों  तथा  भ्रंग्रेजी  की  एक  एक  प्रति

 (ua  )  केन्द्रीय मत्स्य  पालन  निगम  लिमिटेड  का  वर्ष  1972-73  का  वापिक

 प्रतिवेदन  ।

 केन्द्रीय  मत्स्य  पालन  निगम  लिमिटेड  का  वर्ष  1973-74  का  वार्षिक

 प्रतिवेदन  ।



 25  1976  पटल  पर  रख
 गयें

 प्त

 (3)  उपर्युक्त  (16)  में  प्रतिवेदनों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब

 के  कारण  बताने  वाला  एक  विवरण  तथा  मंग्रेजी  |

 [wearer  में  रखा  गया  देखिये  संख्या  एल०  टीं०
 11375/76]

 (4)  राष्ट्रपति  दूवारा  गुजरात  राज्य
 के

 सम्बन्ध
 में

 दिनांक  12

 1976  को  जारी  की  गई  उद्घोषणा  के  खण्ड  के  साथ

 पठित  गुजरात  देवस्थान  इनाम  उत्सादन  1969  की  धारा

 29  की  उपधारा  (2)  के  भ्रन्तर्गत  गुजरात  देवस्थान  इनाम  उत्सादन

 संशोधन )  1976  की  एक  प्रति  जो  दिनांक  13

 1975  के  गुजरात  सरकार  राजपत्र  में  श्रधिसुचना  संख्या

 जी  एच  /  एम  ए  वाई  में  प्रकाशित

 हुए  थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक ज्ञापन  ।

 sata  श्रधिसुचना  का  हिन्दी  संस्करण  सभा  पटल  पर  न  रखने  के

 कारण  बताने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 [wearer  में  रखा  गया  देखिये  संख्या  एल०  टी ०  11376/76]

 (5)  (uF)  गुजरात  राज्य  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति  दवारा  दिनांक  12  1976

 को  जारी  की  गई  उद्घोषणा  के  खण्ड  के  साथ  पठित

 गुजरात  उत्तरजीवी  श्रन्य  संक्रामण  उत्सादन  1963  की

 28  उपधारा  (2)  के  अन्तर्गत  गुजरात  उत्तरजीवी  wer

 संक्रामण  उत्सादन  (HATTST  (Tear

 1976  की  एक  प्रति  जो  दिनांक  13  1975  के  गुजरात

 सरकार  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  जी  एच  एम-75|  233-एम/जी

 एस  में  प्रकाशित हुए  थेਂ  तथा  एक व्याख्यात्मक

 ज्ञापन |

 उपयुक्त  म्रधिसूचना  का  हिन्दी  संस्करण  सभा  पटल  पर  न  रखने

 के  कारण  बताने  वाला  एक  विवरण  तथा  भ्रंग्रेजी  :

 [wearer  में  रखा  गया  देखिये  संख्या  एल०  ठी०  11377/76]

 (6)  भांडागारण  निगम  1962  की  धारा  31  की  उपधारा  (11)  के

 श्रन्तर्गत  केन्द्रीय  भांडागारण  निगम  का  वर्ष  1975-76  का  वार्षिक  प्रतिवेदन

 (  हिन्दी  तथा  भ्रंग्रेजी  की  एक  प्रति  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  श्रौर

 परीक्षा  प्रतिवेदन  |

 [wera  में  रखा  गया  संख्या  एल०  ato  11378/76]
 ee  ee

 नाविक  भविष्य  निधि  )  1976

 परिवहत  wT  नौव८न  मंत्री  (sto  जी०  एस०  मैं  श्री  एच०  एम०  त्रिवेदी  की
 शोर  से  नाविक  भविष्य  निधि  1966  की  धारा  24  के  अन्तर्गत  नाविक  afer  निधि
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 ne a

 1976  तथा  भंग्रेजी  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखगे

 जो  दिनांक  21  1976  के  भारत के  राजपत्न  में  श्रधिसूुचना  संख्या  सा०  सां०  fro  1233  में

 प्रकाशित  हुई  सभा  पटल  पर  रखता  ह्

 में  रखा  गया  देखिये  संख्या  एल०  eto  11378/76]

 कम्पनी  1956  के  अ्र्त गत  मंससं  माता  बैरा  निधि  के  बारे  में

 aru क  th ae  द कम्पनी  1956  के  अन्तर्गत  प्रारूप  men  शौर  सत्र

 दसरा  amead  1976

 fafa,  न्याय  श्रौर  कम्पनी  काय  मत्र:लय  सें  उपमंत्री  बेदब्रत  पैं  निम्न  लिखित

 पत्न  सभा  पटल  पर  रखता  हुं

 (1)  कम्पनी  1956  की  धारा  620 की  (1)  के  wats  जारी

 की  जाने  वाली  प्रारूप  श्रधिसूचना  संख्या  20/4]  जी  सी
 तथा

 अंग्रेजी  संस्करण  )  की  एक  प्रतिਂ  जिसके  द्  वारा  उक्त  श्रधिनियम  की  घारा  620  की

 उपधारा  (2)  के  श्रन्तगंतਂ  दिनांकਂ  17  1957  की  श्रधिसूचना  संख्या

 ato  fo  ्रा०  355  में  कतिपय  संशोधन  किया  गया  है  ।

 [aeaTTT  में  रखा  गया  देखिये  संख्या  Tato  टी०  10964/76]

 (2)  कम्पनी  1956  की  धारा  620  की  उपधारा  (1)  के  अन्तर्गत  जारी

 की  जाने  वाली  प्रारुप  झाधसुचना  संख्या  15/ 1 14/  जी  सी  तथा

 ध अ्रंग्रेज॑  की  एक  प्रति  जो  उक्त  अधिनियम  की  धारा  620  की  उपधारा

 (2)  के  अन्तगत  सरकारी  कम्पनियों  पर  कम्पनी  1956  की  धारा

 295  (1)  के  न  लाग  ढोने  बारे में  है  ।

 प्रिंगालय  में  रखा  गया  देखिये  संख्या  एल०  ठी०  11379/76]

 (3)  कम्पनी  1956  की  धारा  620  क  की  उपधारा  (3)  के  अ्न्तगंत

 अधिसूचना  संख्या  सां०  ato  fro  1300  तथा  भश्रंग्रेजी  की

 एक  प्रति  जो  दिनाक  11  सितम्बर  1976  के  भारत  के  में  प्रकाशित

 हुई  श्रौर  जिसके  दवारा  मैससं  माता  श्वरा  निधि  लिंमटेड  कम्पनी

 को  जिसका  पंजीकृत  कार्यालय  तमिलनाडू  राज्य  में  fafa’  के  रूप  में
 घ घोषित

 feat  गया है  ।

 [war  i  रखा  गया  देखिये  संख्या  एल ०  टी ०  f11380/76]

 (4)  कम्पनी  1956  की  धारा  81  की  उपधारा  (6)  के  श्रन्तगंत

 लिखित  प्रारूप  श्रादेशों  तथा  श्रंग्रेजी  की  एक-एक  प्रति
 :

 — mnene

 )  कम्पनी  1956  की  धारा  81  की  उपधारा  (4)  के

 ware  जारी  किया  जाने  वाला  प्रारूप  श्रादेश  संख्या  33/19/  76--
 सी०  एल०  iii  जिसके  dad  वैरिंटग  हाउस  aaaat  फ़ामेर
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 लिमिटेड  को  अपने  ऋण  का  भाग  इक्वटी  पूंजी  में  परिवर्तित  करने  का

 निदेश  दिया  गया  है  ।

 कम्पनी  1956  की  धारा  81  की  उपधारा  (4)  के  श्रन्तगेत

 जारी  किये  जाने  वाला  प्रारूप  श्रादेश  संख्या  एल०

 | है है ह  जिसके  दूवारा  मैसर्स  माइनिंग  एण्ड  एलाइड  मशीनरी  कारपोरेशन

 लिमिटेड  को  श्रपने  ऋण  का  भाग  इक्विटी  पूंजी  में  परिवतित  करने  का

 निदेश  दिया  गया  है

 [warez  में  रखा  देखिये  संख्या  एल०  टी०  11381/  76]

 (5)  कम्पनी  1956  की  धारा  396  की  उपधारा  (5)  के  watt

 निम्नलिखित  श्रधिसुचनाग्रों  (feat  तथा  भरंग्रेजी  की  एक-एक  प्रति  :  --

 बामर  लारी  एण्ड  कम्पनी  लिमिटेड  श तौर  इंडस्ट्रीयल  कन्टेनर  लिमिटेड

 समामेलन  1976,  जो  दिनाक  12  1976 के  भारत

 के  राजपत्र  में  प्रघिसुचना  संख्या  ato  aro  542  में  प्रकाशित

 gal  था  तथा  तत्सम्बन्धी  शुद्धि  पत्र  जो  दिनांक  1976

 के  भारत  के  में  अ्रधिसूचना  सख्या  सां०  झ्रा०  591

 श्रौर  ato  द्रा०  592  (fardt

 में  प्रकाशित  हुमा  था

 बामर  लारी  एण्ड  कम्पनी  लिमिटेड  ate  स्टील  wax  लिमिटेड

 समप्रमेलन  1976  जो  दिनांक  12  1976  के  भारत

 के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  ato  ato  543  में  प्रकाशित

 हना  था  तथा  तत्सम्बन्धी  शुद्धि  पत्न  जो  दिनांक  6  1976

 के  भारत  के  राजपत्न में  अ्धिसुचना  संख्या  aio  झाँ०  593

 ग्रौर  सां०  तअ्रा०  594  (fara

 में  प्रकाशित  gat  था  ॥

 (aaraa  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  11382/76]

 (6)  कम्पनी  1956  की  धारा  642  की  उपधारा  (  3)  के  अन्तर्गत  कम्पनी

 दूसरा  संशोधन  1976  तथा  watt

 की  एक  प्रति  जो  दिनांक  27  1976  के  भारत  के  राजपत्र

 में  झ्घिसुचना  संख्या  ato  सा०  त०  820  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 में  रखा  देखिये  संख्या  एल०  ठी ०  1138  3/76]

 प्रखिल  भारतीय  झयु  fasi7  संस्थान  नई  दिल्‍ली  का  वर्ष  1975-76  का  alias  प्रतिवेदन

 स्वास्थ्य  झ्र  afzatz  नियोजन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए०  कें  :  मैं  प्रखिल

 weirs  ग्रायुविज्ञान  संस्थान  1956  की  धारा  19  ना
 च

 श्रन्तगंत  wea  भारतीय

 म्रायुव्ज्ञिन  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1975-76  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  तथा  रं
 ग्रेजी

 सस्कर  की  एक  सभा  पटल  पर  रखता  हुं  ।

 [wate  में  रखा  गया  |  देखिये  सं
 ०  एल०  11384/76]
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 गह  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एफ०  एच०  ४  मैं  aaa  अधिनियम  1959  की

 धारा  44  की  उप्रधारा  (3)  के  ania  aaa  .  1976  ( farat  तथा  wast

 की  एक  जो  दिनांक  21  श्रगस्त  1976  के  भारत  के  में

 संख्या  सा  सा०  fro  1242  में  प्रकाशित  हुए  सभा  पटल  पर  रखता हुं  ।

 [wars  में  रखा  देखिये  संख्या  एल०  eo  11385/76]

 पब्चिस  केरल  के  कृषि  उद्योग  निगमों  के  कार्यकरण

 समीक्षा  ह. $.” ौर  वार्षिक  प्रतिवेदन  तथा त  त्सर्बंधी  दिदरण

 afa  श्र  सिचाई  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  Watts  :
 मैं  कम्पनी  1956

 की  धारा  की  उपधारा  (1  aaa  निम्नलिखित  sat  की  एव-एक  प्रति  :
 ——

 (1  पंजाब  कृषि  उद्योग  निगम  लिमिटेड  चण्डीगढ़  के  31  1973  को  समात

 हुये  वर्ष  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  त्था  संरब  रण  )

 faareat  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  11386/76]

 पंजाब  कृषि  उद्योग  निगम  लिमिटेड  चण्डीगढके  31  1973  को
 समाप्त  हुए

 at  को  वार्षिक  प्रतिवेदन  तथा  श्रंग्रेनी  |  संस्व.-रण )  लेख।परी  क्षित  aa

 तथा  उन  पर  नियंत्रक  महालिखापरी क्षक  की  feurfinat  ।

 प्रिंथालय  में  रखा  देखिये  संख्या  एल०  टी०  11386/76]

 (2)  श्रांध्र  प्रदेश  राज्य  कृषि  उद्योग  निगम  हैदराबाद  के  20.0  1973

 को  समाप्त  हुए  ay  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  (fHat  तथा  झंग्रेजी

 ! संस्करण

 [ware  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  ao  टी
 ०  11387/76]

 आन्घ्व प्रद श  राज्य  कृषि  उद्योग  निगम  हैदराबाद  के  30  जून  1973

 को  समाप्त  हुए  वर्ष  का  वाधिक  प्रतिवेदन  तथा  tacit  संस्करण लेखा  -
 परीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक  महालेखा  परीक्षक  की  टिप्पणियां

 (3)  पश्चिम  बंगाल  कृषि-उद्योग  निगम  कलकत्ता  के  31  माच  1974  को

 समाप्त  हुए  वर्ष  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समी  क्षा  ( fart  तथा  भ्रंग्रेजी

 सस्करण  )

 पश्चिम  ama  कृषि  उद्योग  निगम  लि  fuze  कूलवत्ता  के  31  1974  को

 समाप्त  हुये  वर्ष  का  वार्षिक  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी

 परीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियत्रक-महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां

 में  रखा  गया  देखिये  संख्या  एल०  टी०  11388/76]

 (4)  केरल  कृषि  उद्योग  निगम  faaraa F के  31  1974  को

 समाप्त  हुये  वर्ष  के  कार्यकरण  कीं  सरकार  द्वारा  (feeat  तथा  भ्रग्रजी

 संस्करण )  |

 12



 25  1
 9

 76
 केन्द्रीय

 तथा  aq  सोसाइटियां
 विधेयक

 केरल  कृषि-उद्योग  निगम  लिमिटेड  त्रिवेन्द्रम  के  31  1974  को  समाप्त  हुए

 वर्ष  का  वार्षिक  प्रतिवेदन  लेखापरी  क्षितलेखे  तथा  उन  पर  faaran-rarantiar क्षक

 की  टिप्पणियां  ।

 (wars  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  11389/76]

 (5)  उपर्युक्त  (30)  में  उल्लिखित  दस्तावेजों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के

 कारण  बताने  वाले  चार  विवरण  तथा
 aa

 |

 (6)  उपर्युक्त  (33)  में  उल्लखित  दस्तावेज  का  हिन्दी  सं  स्क्रण  साथ-साथ  सभा  पटल

 फर  न  रखे  जाने  के  कारण  बताने  वाला  एक  विवरण  तथा  भ्रंग्रेजी  संस्करण  t)

 प्रिंथालय  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  11389/76]

 सरकार  के  वर्ष  1974-75  के  वित्त  लेखे

 चित्त  मंत्रालय  में  ouqat  quite  Tew)  :
 मैं  सं्र  के  वर्ष

 1974-7
 के

 वित्त  लेखें  तथा  भ्र  ग्रेजी  संस्करण )  की  एक  प्रति  सभा-पंटल  पर  रखती  हूं  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिये  |  संख्या  एल०  दी ०  11390/76]

 तम्बाकू  ate  नियम  1976  तथा  व्यापार विकास  नई  दिल्‍ली के वष के  वष
 1975-76

 का  वार्षिक  प्रतिवेदन

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्रताप  fey):  मैं
 निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर

 रखता हूं  :--

 (  1) f  तम्बाक्‌  बो  1975  की  धारा  32  की  उपधारा  (3)  के  श्रम्तगंत

 तम्बाक  बोर्ड  1976  तथा  श्र ग्रेजी  की  एक

 प्रति  जो  दिनांक  28  1976  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या

 सां०सां०नि०  1259  में  प्रकाशित  हुए  थे  |

 (2)  [aaraz  में  रखा  गया  ।  दखिए  संख्या  एल०  टी०  1139/76]

 (2)  व्यापार  विकास  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1975-76  के  वार्षिक  प्रतिवेदन

 (fart  तथा  wast  संस्करण )  की  एक  प्रति  ।

 (wares  में  रखा  गया  ।  देख़िये  सख्या  एल
 ०  टी०  11392/76]

 नर OTE  OTE  ee

 केन्द्रीय  तथा  श्रव्य  सोताइरय्  fara

 CENTRAL  AND  OTHER  SOCIETIES  (REGULATION)  BILL,

 महा  ॥  मैं  केन्द्री थ  तथा  स  feat
 )

 1976,  राज्य

 द्वारा  पास  किये  गये  रूप  सभा  पटल  पर  वता हूं  ॥



 Papers  Laid  on  the  Table  October  25,  1976

 विधेयकों  पर  श्रनुमति

 Assent  to  Bills

 महासचि५  ४  मैं  fuor  aa
 के  दौरान  संसद  की  दौनों  सभाश्रों  द्वारा  पास  किये  गये  रूप  में

 तथा  राष्ट्रपति  की  अ्रनमति झ  प्राप्त  निम्नलिखित  विधेयक  सभा  पटल  पर  रखता

 (1)  दिल्‍ली  विक्रय  कर  श्रौर  1976

 (2)  ऑ्रावध्यक  वस्तु  1976

 (3)  धोती  (afateac  उत्पाद  निरसन  1976

 (4)  फ़ैक्टरी  (  1976

 (5)  विनियोग  6)  1976

 (6)  केन्द्रीय  विक्रय  कर  1976

 मैं  पिछले  सत्न  के  दौरान  संसद  की  दोनों  सभाओं  द्वारा  पास  faa  गये  तथा  राष्ट्रपति  की  अनुमति

 प्राप्त  निम्नलिखित  19  विधेयकों  की  राज्य  सभा  के  महासचिव  द्वारा  विधिद्त  प्रमार्णी
 ६

 प्रतियां

 भी  सभा  पटल  पर  रखता

 (1)  भ्रान्तरिक  सुरक्षा  (zazt  1976

 (2)  राज्यक्षेत्र  शासन  )  1976

 (3)  दिल्‍ली  कृषि  उत्पाद  विपणन  fauze,  1976

 (4)  लोक  प्रतिनिधित्व  (aaa)  )  विधेयक  1976

 (5)  इण्डियन  झ्ायरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  का  1976

 (6)  विदेशी  मुद्रा  संरक्षण  तथा  तस्करी  निवारण  (gat
 1976

 (7)  fate  एण्ड  कम्पनी  लिमिटेड  का  ज छजन  श्रौर

 1976

 (8)  बनें  कम्पनी  एण्ड  इण्डियन  wigs  बेगन व ग्पनी व  म्पनी  (Uz  fers,  1६:66

 ( )  रतन  us  sada  बैस्ट  बटन  fara  1976

 य  0)  afar  (act  1976

 (11)  श्रमिक  भविष्य  निधि
 )  1976

 (12)  मेटल  कारपोरेशन  श्रौर  प्रकीण  1976

 (13)  संविधान  की  पंचम  श्रनसुची  1976

 (14)  केरल  दिधान  सभा
 दूस्रा  संशे  धन  1976

 (15)  सिविल  प्रक्रिया  संहिता  1976

 (16)  संसद श  सदस्यों  के  वेतन  तथा  भत्ते  1976

 (17)  अस्पृश्यता  संशोधन  शर  प्रकीर्ण  उपबन्ध  1976

 (18)  श्धघिवक्ता  विधेयक  1976

 (19)  अनुसूचित  जाति  शौर  अनुसू
 fea प्  उःनज्यति  més  1976
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 3  1898  (a )  सभा  के  कार्य  के
 बारे  में  प्रस्ताव

 ACTA  की  wages  मांगें  1576-77

 SUPPLEMENTARY  DEMANDS  FOR  GRANTS  (RAILWAYS),  1976-77

 रेल  मंत्री  कमलापति  «  मैं  वर्ष  1976-77  के  बजट  सम्बन्धी  भ्रनुदानों

 की  अनुपुरक  मांगों  का  एक  विवरण  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 ee a  ree  me

 अ्रतिरिक्त  श्रनुदानों  की  मांगें  1974-75

 DEMANDS  FOR  EXCESS  GRANTS.  (RAILWAY)  1974-75

 रेल  मंत्री  कमलापति  :  मैं  वष॑  1974-75 के  बजट  )  सम्बन्धी श्रतिरिक्त

 अनुदानों  की  मांगो  का  एक  घिवरण  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 oe

 अनुदानों  की  मांगें  1976-77

 SUPPLEMENTARY  DEMANDS  FOR  GRANTS  (GENERAL),  1976-77

 वित्त  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सुदीला  :  मैं  1976-77  के  बजट  )

 सम्बन्धी  अनदाना च्  की  श्रनुपूरक  मांगों  का  एक  विवरण  प्रस्तुत  करती  हूं  ।

 श्रनुदानों  की  श्रसुपुरक  मांगें  (Warr),  1976-77

 SUPPLEMENTARY  DEMANDS  FOR  GRANTS  (GUJARAT),  1976-77

 faa  मंत्रालय  में  VT  मंत्री  gate  ् मैं व (५  1976-77  के  लिये

 गुजरात  राज्य  के  सम्बन्ध  में  भरन दानों  की  झ्नुपूरक  मांगों  का  एक  विवरण  प्रस्तुत  करती  हूं  |

 शअनदानों  को  अनुपुरक  मांगें  1976-77

 SUPPLEMENTARY  DEMANDS  FOR  GRANTS  (PONDICHERRY),  1976-77

 मैं वर्ष  1976-77  के  लिये वित्त  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  (attactt  सुर्दाला  रोहतगी )

 पाण्डिचेरी
 संघ

 के
 सम्बन्ध  में  श्रनुदानों  की  श्रनुपुरक  मांगो  का  एक  विवरण  प्रस्तुत  करती

 टे  ।

 ED

 पभा  के  कार्य  के  बारे  में  प्रस्ताव

 MOTION  Re.  BUSINESS  OF  THE  HOUSE

 निर्माण  शौर  झ्रावास  शौर  कार्य  मंत्री  के  मैं  प्रस्ताव  करता

 सभा  संकल्प  करती है  कि  चूंकि  लोक  सभा  का  वर्तमान  सत्र  संविधान

 1976  श्रौर  कतिपय  अ्रपरिहायं  झ्र र  ध्रावश्यक  सरकारी  कायें

 पर  विचार  करने  हेतु  बुलाया  गया  एक  विशेष  aa  इसलिये  इस  सत्त  के  दौरान

 केवल  सरकारी  कायें  लिया  जाये  तथा  कोई  भी  श्रन्य  काय  जैसे  ध्यान  grey
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 क

 tion  Bu  iness  of  the  Kartik  a  1898 (Se  a}
 —o  शदर

 गर  सरकारी  सदस्यों  का  कोई  श्रन्य  कार्य  सत्न  के  दौरान  भा  में  प्रस्तुत

 निष्पादित  न  किया  जाये  तथा  इस  विषय  में  लोक  सभा
 के  of  तथा

 ara  संचालन  सम्बन्धी  नियमों  के  सभी  संगत  नियमों  को  एतदूद्ठारा  उस  द

 हि  तक  निलम्बित  किया  जाता  है  गी

 थ

 इस ब
 रे  में  मेरा  एक  संशोधन  भी  जो  इस  प्रकार है

 :

 ‘TU  थदि  संविधान  संशोधन  विधेयक  के  निष्पादन  के  यदि  सम

 अध्यक्ष  श्रपने  स्वविवेक  से  ध्यान  श्राकषण  तथा  श्रत्पकालिक  sala  की न
 श

 म
 दे  सकेंगे

 या  गया ig  अत्यन्त  विशेष  सत्र  संविधान  संशोधन  विधेयक  पर  विचार  करने  के  लिये  बुल

 इ
 सका  मुख्य  प्रयोजन  यह  कि  सदस्य  car  मंत्रीगण  इस  विषय  पर  समुचित  श्र  गहन

 विचारकर  सकें  ।  यदि  समय  feta  तो  कुछ  श्रन्य  झावश्यक  कार्यों  को  भी  लिया  जा  सके  ह की

 Shri  Ramavtar  Shastri  (Patna):  I  oppose  this  moticn.  move  my  amendment
 Nos.  1,  &  4.

 The  Minister  of  Parliamentary  Affairs,  while  moving  tke  motion,  has  argued  that  we  have

 gathered  here  to  consider  the  Constitution  Amedrment  Bill  ard  that  other  matters  cannot
 But  the  restrictions  imposed be  taken  up  here.  I  agree  that  there  amendments  are  vital.

 by  the  Government  on  the  normal  working  of  the  House  are  very  bed.  These  are, in  a  Way
 encroachmenton  the  rights  of  the  Members.  After  the  last  session,  many  important  events

 a
 like  floodsin  Bihar,  serious  accidents  in  coal  mines,  rail  accidents  and  air  crash  in  Bembay
 took  place.  TheSe  important  matters  require  early  discussions  in  the  House,  The  people
 of  India  want  to  know  the  views  of  the  Parligment,  At  least  40  persons  are  reported  to  have
 been  killed  in  Muzaffarnagar  while  protesting  agairst  the  femily  planning  drive.  So,
 demand  that  short  notice  questions  and  calling  ‘attention  rotices  be  allowed  to  be  taken
 in  the  House,  These  matters  should  be  taken  up  rot  only  on  the  last  two  days  but  9150  ए
 other  days.

 he The  Hon,  Speaker  should  stress  on  the  Goverr  ment  that  these  matters  are  taker  ए

 With  these  words  I  hope  that  these  amendments  will  be  accepted

 श्री  दीनेन  gta  ३  हमने  प्रस्ताव  का  विरोध  किया  है  ।  श्रतएव  इस  पर  पहले  विचार

 किया  जाना  चाहिए  ।

 छ  नी श्री  एस०  एम०  बनजीं  :  संसदीय  प्रक्रिया  यह  है  कि  यदि  कसी  प्रस्ताव  का  कोई

 ey  विरोध  करना  चाहता  है  तो  उसे  इसके  लिए  वरीयता  दी  जानी  चाहिए  |

 सरदार  aM  सिह  :  श्री  द्वारा  रखे  गये
 संशोधन वे  क

 रण

 मैं
 ome  संशोधन  को  प्रस्तुत  नहीं  करता  ।

 mere  महोदय  :  श्री  समर  मुखर्जी  ने  प्रस्ताव  का  विरोध  करने  की  इच्छा  व्यवत  है
 |  इन्द्रजीत  गुप्त  ने  भी  facie  करने  की  सूचना  दी  है  ।  मैं  दोनों  को  श्रनुमति  देता हुं  ।

 श्री  समर  aqast  :  :  मैं  श्री  रघूसामंया  द्वार  रखे  गये  प्ररत।व  का  विर
 ae

 रता

 wad  1  को  सम्बद्ध  fear  जान  few  ज मेरी  पार्टी का  मत  है  कि  संविधान  amy  में
 सम्पूर्ण

 ह
 के  पक्ष  में लोकतन्त्रीय  पद्धति  को  सुद ूढ़

 बनाने  के  लिये  संदिधान  में  व्यापक  संशोध
 ure

 हैं  परन्तु  इस  थी संशोधन  का  उद्देश्य  इससे  वि

 परी  हैं॥
 इसीलिए  सरकर  इसे
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 सभा  के  कार्य  के  बारे  में
 ere

 25  1976  [  प्रस्ताव

 में  पारित  करना  चाहती  हैं  जब  कि  संसद  को  प्राप्त  झादेश  समाप्त  हो  गया  हैं  तथा  हजारों  संसद  सदस्य

 तथा  विधान  aaTAt  के  सदस्य  जेलों  में  हैं  ।

 महत्वपुर्ण  संविधानिक  संशोधनों  के  लिये  जत-समथंन  की  श्ावश्यकता  हैं  |

 जहां  तक  हाल  ही  में  कॉंग्रेस  दल  द्वारा  संविधान  सभा  बनाने  की  मांग  का  प्रश्न  हैं  यह  केवल

 चुनावों  को  स्थागित  करने  का  तरीका  जनता  का  वास्तविक  मत  जानने  के  लिये  कदम  उठाये  जानें

 चाहिये  संविधान  सभा  के  सदस्यों  का  चुनाव  प्रत्यक्ष  रूप  में  श्रानुपातिक  प्रतिनिधित्व  की  qaefa  के

 श्राधार  पर  किया  जाना  चाहिये  संविधान  के  विभिन्न  पहलुद्नों  पर  मुक्त  चर्चा  के  लिये  कम  से  कंम

 छह  महीने  का  समय  दिया  जाना  स्ापात्त  स्थिति  समाप्त  कर  दीਂ  पूर्व  सेंसरशिप  हटा  at

 जाये  सभी  बन्दियों  को  जिनमें  ससंद  weer  भी  शामिल  हैं  रिहा  कर  दिया  जाये  तथा

 सुका  भारत  रक्षा  निगम  तथा  प्रेस  ्राक्षेपणी य  सा  मग्री  जैसे  दमनकारी  दिधानों  का  निरसन

 विया  जाये  तथा  चुनादों  का  निरीक्षण  करने  के  लिये  एक  सर्वदलीय  समिति  बनाई  जाये  जिसे  भ्रष्ट

 प्रक्राम्नों  को  रोकने  तथा  सरकारी  मशीतरीਂ  के  पुरूपयोग  के  सम्बन्ध  में  नियम  बनाने  के  सम्बन्ध  में

 ऑ्रधिकार  दिये  जाए  |

 q  चाहता  हुं  कि
 संविधान  संशोधन विधेयक  वापस  ले  लिया  जाये  गौर  इसको

 सामान्य  सत्र  घोषित  feat  कुछ  भी  हो  हमने  इस  संविधान  संशोधन  fagan  पर  वाद  विवाद

 में  भाग  लेने  से  इन्कार  कर  faut  हैं  ।  विरोध  स्वरूप  हम  सभा  का  बहिष्कार  कर  रहे

 (ER  सदस्य  सभा  से  उठ  कर  चलें

 (Some  Hon.  Members  left  the  House.)

 श्रो  garala  गुप्त  ।  निम्न  कारणों  से  में  श्री  द्वारा  रखे  गये

 प्रस्ताव  का  विरोंध  करता  हूं  ।  हमें  THT  wat  बताया  गया  हैकि  यह

 विशेष  सत्त  है  ।  इस  बार  में  किसने  भ्र  कब  निर्णय  लिया है  ?  न  प्रक्रिया  सम्बन्धी  frat

 में श्रौर न  संविधान  में  विशेष  रुप  से  कोई  एसी  व्यवस्था हैं  ।  हमें  यह  तरीका  बिलकूल  पसंद  नहीं है

 इस  बारे  में  वी  किसी  व्यक्ति  से  फरामशं  नहीं  eat  गया  ।  विपक्ष  को  तो  कभी  विश्वास  में  लिया

 ही  नहीं  गया  हैं  यह  इस  संसद  ate  संसद  के  उ/घिकारों  के  प्रति  निराशाजनक  रवेया  हैं

 हाल  में  घटी  कुछ  धटनाश्रों  में  कुछ  महत्वपुर्ण  तथा  श्रावश्यक  मामले  उठे  है  1  हम  जहां  कोई

 महीने  बाद  समवेत  हो  रहे  हैं  ।  देश  की  जनता  का  यह  झ्शा  करना  स्वाभ।विक  ही  हैं  कि  इन  मामलों

 को  यहां  उठाया  जायगा  सरकार  कोई  व्यवस्था  देगी  झोर  अपनी  स्थिति  स्पष्ट  करेगी  ।  यदि  ऐसा

 नहीं  faa  गया  तो  यहे  संसद्‌  किस  लिय  हैं  ।  यदि  केवल  समय  की  ही  बात  हैं  तो  क्या  कभी  हम  लोगों

 ने  श्रतिरिक्त  समय  देने  पर  झापत्ति  को  हैं  ?  सभी  प्रकार  के  गर  सरकारी  कार्यों  पर  पाबन्दी  का  हम

 विरोध  करते  है  ।

 उदाहरणाथं  प्रश्न  काल  को  वयों  समाप्त  किया  गया  हैं  ?  उसमें  केवल  एक  घंटा  ही  लगता  हैं  ।

 सभा  कई  महीनों  के  बाद  समव  त  हो  रही  हैं  एतएव स्वा भावतਂ स्वा  भावत  :  जनता  अनेक  मामलों  प  सरकार  से

 स्पष्टीकरण  चाहती  हैं  ।  किसी  भी  विषय  पर  चर्चा  न  करने  का  क्या  प्रभिप्राय  हैं  ।  फिर  यह  संसर्द
 किस  लिये  हैं  ?

 मुझे  इस  बाद  के  संशोधन  से  बिल्कुल  सन्तोष  नहीं  जो  संसदीय  काय  मंत्री  ने  यह  कह  कर  पेश

 किया हैं  कि  संविधान  (  विध  यक  का  निपटा रा  करने  के  बाद  यदि  कुछ  समर  बचा
 तो  अध्यक्ष  महोदय  अपनी  इच्छा  से  इस  सत्र  में  झन्तिमं  दो  दिनों  में  eqralaany नां  कर्षण  आदि  प्रस्ताव  पेश
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 Motion  Re:  Business  of  the  House  October  25,  1976
 ee

 करने  की  अ्रनुमति  दे  सकते  है  ।  सदन  समान्य  TATAT  प्रक्रियों  तथा  सदस्यों के
 प्रधिका  हैं

 में  इस  तरह  से  हस्तक्षेप  करने  को  प्रोत्साहन  नहीं  feat
 जाना  चाहिये  ।

 जहां  तक  समाचार  पन्नों  द्वारा  qa  की  कार्यवाही  का  प्रसाशत  fea  जाने  का  सम्बन्ध  sa

 मैं  यह  जानना  चाहता  हुं  कि  कया  संविधान  संशोधन  विधेयक  पर  जाने  वाले  भाषणों  को  कना  चार

 पत्रों  में  प्रकाशित  किये  जाने  की  aaafa  दो  जायेगी  ?  क्योंकि  सभी  हाल  ही  में  सेंसर  को  दिये  गये

 नुदेशों  में  गोष्ठियों  झ्र  सम्मेलनों  में  चर्चाप्रों  को  वित्ताਂ  से  प्रता शित  करते  को  ग्रत मात  दो

 गई  हैं  यदि  सेवर  ने  इन  सभी  बातों  के  प्रकाशित  करने  को  श्रतर्माति  दे  दो  हैं तो

 तरहे  से हम  जानना  चाहते  है  कि  जो  कुछ  नि  इस  सदन  में  कहग  क्या  sa  भी  इम

 प्रकाशित  किया  जाधेगा  या  नहीं  ?  सेवर  सम्बन्धों  सभो  fala  समाप्त  किये  जाय  तौर  ATs

 कल्ला न चार  प्ब्ो  को  एक  दम  स्तर  लठ  Oea इ  रूप  से  झन  बातों  को  भहाशित  wa  दिया  जाये  ।

 श्री  एसः  बनर्जी  :  इस  विधेयक  के  लिये  कार्य  मंत्रणा  समिति  से  कोई  भीਂ

 परामशं  नहीं  लिया  गया  ।  मुझे  श्राशा  थी  कि  झध्यक्ष  महोदय  काय  मंत्रणा  समिति  की  बैठक  बुलायेंगे

 लकिन ऐसा  नहीं  gar  |

 मैं  श्री  रामावतार  शास्त्री  के  संशोधन  का  समधन  करता  अनेक  प्रश्न  Ta  जिन  पर

 सदन  में  चर्चा  होनी  चाहिए  ।  हम  श्राशा  कर  रहे  थे  कि  मंत्रीगण  बम्बई  विमानਂ  खान  दुघटना

 तथा  देश  भर  में  सभी  श्रावश्यक  के  मूल्य  बढ़ने  तथा  सरकारी  कमंचारियों  के  मंहगाई  भत्ते  की

 पांचवीं  किस्त
 के

 सम्बन्ध  में
 वक्तव्य  देंगे

 ।  परन्तु  कोई  भी  वक्तव्य  नहीं  दिया  गया  ।  इन  सभी  विषयों

 पर  चर्चा  की  श्रनमति  दीਂ  जानी  चाहिए

 परिवार  नियोजन  के  सम्बन्ध  में  उत्तर  प्रदेश  के  मजधफरनगर  ज़िले  में  सबसे  safes  लोगों

 कीਂ  नसबंदी  की  गई  वहां  26,000  या  उससे  अधिक  लोगो  की  नसबंदी  की  गयी  फिर  भी

 वहां  ज़िलाधीश  द्वारा  गोली  चलायी  गयी  लगता  है  कुछ  नौकरशाह  परिवार  नियोजन  कायक्रम

 को  असफल  करना  चाहते  हैं  ।  ऐसे  भ्रधिकारी  को  तुरन्त  निलम्बित  किया  जाये  ।  वहां  हुई  swear

 क  जांच  करायी  जाये

 श्री  पी८  के०  देव  )  मैं  ग्रापातਂ  स्थिति  सार  संविधानਂ  farts

 का  समथन  करने  के  साथ-साथ  यह  अनूभव  करता  हूं  कि  संसदीय  काय  मंत्री  द्वारा  पेश  किया  गया

 प्रस्ताव  सदस्यो के  श्रघिकारों  में  हस्तक्षेप  करता  ससद  के  सत्र  के  होने  पर
 देश

 भर  की

 निगाहें  वहां  होने  वाली  काय  वाही  पर  लगी
 रहती

 जन  साधारण  श्रन्तसंत्रावधि  के  दौरान  हुई

 घटनाश्रो  के  वारे में  जानना  चाहते  यदि  उन्हें  यहां  उठाने  की  श्रनुमति  नहीं  दी  जाती  तो  हमारे

 उद्देश्य  की  पति  नहीं  होगी  ।

 उड़ीसा  राज्य  भयंकर  सुखे  से  ग्रस्त  हम  इस  सदन  में  राज्य  के  पुर्वी  जिलों  में  विद्यमान

 सा  स्थिति  पर  चर्चा  करना  चाहते  इस  विषय  पर  कसम  से  कम  ध्यानाकषणਂ  प्रस्ताव  पर  दो  घंटे

 की  चर्चा  की  अनमति  दीਂ  जानी  चाहिए  ।

 att  इब्राहीम  सुलेमान  Ba  )  :  जहॉं  क  हमारे  दल  का  सम्बन्ध  वह  इस

 सत्र  में  पुरा  ध्यान  संविधान  Re  दि  क  (qq विधेय यक  पर  चर्चा  किये  जाने  पर  केन्द्रित  करने  के
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 3  1898  )  सभा  के  काय  के  बारे  में  प्रस्ताव

 विरुद्ध  नहीं  परन्तु  हम  यह  नहीं  चाहते  कि  गैर-सरकारी  कायें  को  द पुण त  समाप्त  कर  दिया  जाये

 सत्र  को  एक  या  दो  सप्ताह  बढ़ा  देने  तथा  सदन  में  गैर-सरकारी  कार्यों  पर  चर्चा  करने  से  कुछ  नहीं

 बिगड़  जायेगा  ।

 उत्तर  प्रदेश  के  मुजफ्फरनगर  ्रौर  कैराना  नगरो  में  जो  कुछ  gat  है  वह  बहुत  ही  गम्भीर

 यद्यपि  प्रधान  मंत्री  ने  यह  घोषणा  की  हैं  कि  परिवार  नियोजन  के  सम्बन्ध  में  कोई  जोरजब  रदस्ती

 नहीं  की  अधिकारीगण  उसके  विपरीत  द  कर  रहे  लगता  है  इन  श्रधिकारियों  का  कोई

 षड़यंत्र  है  गौर वे  अल्पसंख्यकों  ्रौर  सरका र  के  बीच  मतभेद  पैदा  करना  चाइते  हैं  ।  ऐसे  श्रधिका  रियों

 को  acts  किया  जाये  तौर  उनके  विरुद्ध  कार्यवाही  की  जाये  ।

 श्री  एस०  ए  इामीम  :
 इस  विशेष  सत्र  के  बुलाये  जाने  के  बारे  में  बहुत  Fo

 कहा  जा  चुका  इस  देश  के  इतिहास  में  यह  एक  ways  was  हम  संविधान  का  संशोधन

 कर  रहे  मैं  स्पष्ट  करना  चाहता हुं  कि  मैं  संविधान  विधेयक  का  समथन  नहीं  करता

 हमें  इस  सत्र  के  दौर।नਂ  इस  विधेयक  पर  हीਂ  केन्द्रित  होना  चाहिए

 हम  यहां  किसी  विशेष  के  लिये  बैठ  हमें  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  तथा  wee  कार्यों

 के  लिये  पथक ८ च्  सत्र  बुला  ना  |  stl  इसी  विधेयक  पर  हमें  अपने  अपको  केन्द्रित  करना  चाहिए  ।

 मंत्री  महोदय  से  मेरा  श्रनुरोध  हैं  कि  वह  अपना  बाद  वाला  संशोधन  वापिस  ले  लें  श्रौर  केवल

 संशोधन  पर  चर्चा  की  जाये  ।  मैं  मंत्री  महोदय  के  प्रस्ताव  का  समथंन  करता  हूं

 श्री  के  मनोहरन  ty  CITTAAT  से  मेरा  श्रनुरोध  है  कि  वह  श्रपना

 प्रस्ताव  वार्पिस  ले  लें  ।  प्रजातंत्र  तथा  संसद  की  प्रजातांत्रिक  भावना  बनाये  रखने  के  लिए  ऐसा  करना

 man  है  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  वह  प्रधान  मंत्री  से  सलाह-मशविरा  करके  अपना  प्रस्ताव  वापिस
 oe  ens
 a  ग  |

 Shri  Jambuwant  Dhote  (Nagpur)  :  I  suppert  ard  welccme  the  44th  Amercmer.t  Bill
 Only  44th  amerdment  should  be  discussed  in  this  special  sessicn.  This  is  rot  merely  an
 amerdment  in  ConStituticn;  but  we  are  making  anew  Ccnistituticn.  I,  therefcre.  cuggest
 that  Constituent  Assembly  should  be  convened  to  ccnsider  the  44th  emerdmert.  request
 that  the  resolution  moved  by  Shri  Ramavtar  Shastri  be  adopted

 Prof.  S.  L.  Saksena  (Maharajganj)  :  A  number  of  persons  have  been  shot  deed  15:  my
 district.  This  matter  should  be  discussed.  It  would  kave  been  better  if  44th  emercment
 is  discussed  after  2  or  3  days  ard  other  matters  are  discussed  be  taken  row.

 निर्माण
 श्रौर  श्रावास  तथा  संसदीय-कार्य  मंत्री  se  रघुरामया  खेद  की  बात  है  कि

 कुछ  प्रतिपक्षी  सदस्यों  ने  मेरे  प्रस्ताव  का  विरोध  किया  मैं  यह  श्राश्वासन  देता  हूं  कि  हमारी

 इच्छा  किसी  महत्वपूर्ण  विषय  पर  चर्चा  को  रोकना  नहीं  हैं  ।  प्रस्ताव  में  मं  त्रियों  को  विवरण  सभा-पटल

 पर  रखने  पर  मनाही  नहीं  यदि  कोई  महत्वपुर्ण  विषय  हम्ना  तो  उस  पर  भी  चर्चा  की  जायेंगी

 अरर  इसके  लिए  सदनਂ  की  अवधि  एक  दिन  के  लिए  बढ़ाई  जा  जहाँ  तक  प्रश्न  काल  को

 निलम्बित  करने  का  प्रश्न  स्वयं  प्रतिपक्षी  दलों  के  अनुरोध  पर  सामान्य  उद्देश्यों  के  लिए  प्रश्न  काल

 कई  बार  निलम्बित  किया  गया  रत  इस  विशेष  सत्र  में  यदि  प्रश्न  काल  निलम्बित  किया

 जाता  है  तो  इसमें  कोई  श्रनुचित  बात  नहों  है  संशोधन  पास  होने  के  बाद  संदस्य  किसी  भी  महत्वपूर्ण

 विषय  को  उठा  सकते  हैं  ।

 Wray  महोदय  ग््ब  श्री  रामावतार  शास्त्री के  संशोधन  सभा  में  मतद।म  के  लिए  रखता

 हूं  ।
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 Motion  Re:  Business  of  the  House  Kartika  3,
 ii

 (Saka)

 न्नच्यक्ष  महोदय  द्वारा  संदोचन  1,  3  तथा  4  सभा  में
 मतदान

 ः लिए  रखे  गए  तथा  श्रस्वीकृत

 हुए |
 Amendments  Nos.  1,3  &  4  were  ‘put  and  negatived.

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  प्रशन यह  है

 प्रस्ताव  के  अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़  दिया
 ——

 कि  Tata  संशोधन  विधेयक  के  freq  के  यदि  ममय  तो

 अध्यक्ष  श्रपने  सविवेक  से  ध्यान  ऑ्राकर्षण  तथा  श्रल्पकालिक  चर्चा्रों  की
 a

 श्रनूमति  दे  सकेंगे

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 The  motion  was  adopted.

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्म  यह  है  :

 सभा  संकल्प  edt  है  कि  चूकि  लोक  सभा  का  वर्तमान  सत्न  संविधा  (44 वां

 1976  सौर  कतिपय  श्रपरिहाय  अर  HTqITh  सरकारी

 कार्य  पर  विचार  करने हेतु  बुलाया  war  एक  विशेष  सत्र  इसलिये  इंस  पत्न

 के  दौरानਂ  केवल  सरक।री  कार्य  लिया  जाये  तथा  कोई  भी  wea  कार्य  जैसे

 ध्यान  MQTRU  श्रौर  गैर-सरकारी  सदस्यों  का  कोई  we  कार्य  सत्त  के  दौरा नਂ

 सभा  में  प्रस्तुत  अथवा  निष्पादित  न॑  क्रिया  जाये  तथा  इस  विषय  मे  लोक  सभा  के

 प्रकिप्रा  तथा  कार्य  संचालन  सम्बन्धी  नियमों  के  सभी  संगत  नियमों  को  एतदुद्दारा

 उस  सीमा  तक  निलम्बित  किया  जाता  है  बशर्तें  कि  संविधान  संशोधन  विधेयक

 के  निष्पादन  के  यदि  समय  तो  अध्यक्ष  अपने  सविवेक  से  ध्यान  श्राक्षण

 तथा  अल्पकालिक  चर्चाग्रों  की  अ्रनूमति  दे  सकेंगे  8.0 2.0

 प्रस्ताथ  स्वोकृत  हुआ  |

 The  Motion  was  adopted

 निर्माण  श्र  ग्रावास  तथा  संसदोय-कार्य  मंत्री  (att  क झू०  +  इस  विधेयक  पर

 sal  1  नवम्बर  तक  समाप्त  हो  जानी  चाहिए  क्योंकि  इसके  बाद  इसे  राज्य  सभा  में  मतदान  के

 लिए  भेजा  जाना  है  जिसका  सत्र  तीन  नवम्बर  से  शुरू  होना  हम  तीन  दिन  सामान्य

 चर्चा  के  लिए  श्र  4  दिन  खंडवार  चर्चा  तथा  तृतीय  वाचन  के  लिए  नियत  कर  सकते  मेरा

 अनुरोध  है  कि  शनिवार  को  भी  सभा  की  बैठक  हो  श्रौर  मध्याह्न  भोजन  श्रवकाश  भी  समाप्त  कर

 दिया  जाए  |

 महोदय ॥  क्या  सदन  को  यह  स्वीकार  है  ?

 कुछ  माननीय  सदस्य  ।  हां  |

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  श्रबन  हम  संशोधन  पर  चर्चा  करेंगे  |

 20



 25  1976  संविधान  (44at  विधेयक

 संविधान  (44a.  विधेयक

 CONSTITUTION  (FORTY-FOURTH  AMENDMENT)  BILL

 न्याय  तथा  कम्पनी  काय  मंत्री  एच०  श्रार ०  ¢  प्रस्ताव  करता  हूं

 भारत  के  संविधान  में भ्रौर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाए  यह

 विधेयक  सदन  में  1  सितम्बर  को  पेश  फरिया  गया  था  ।  तबसे  aa  तक  समाज  के  सभी  वर्गो

 ने  संविधान  संशोधन  के  बारे  में  gay  श्रपने  विचार  व्यक्त  fiw  संविधान  संशोधन

 विधेय  में  59  खंड  हैं  संशोधन  केवल  /  या  8  ही

 मैं  इस  समय  विधेयक  की  मुख्य  मख्य  विशेषताओं  के  बारे  में  बताऊंगा  |  ऊब  हम  विधेयक

 पर  विचार  उस  समय  विस्तार  से  चर्चा  की  जाएगी  |

 सबसे  पहले  मैं  यह  बताना  चाहता
 हं  कि  इस  विधेयक  को  पेश  करने  की  अवश्यकता  क्यों

 पड़ी  ।  हमारे  देश  के  लोगे  ने  साम्गज्य  वाद  तथा  विदेशी  सत्ता को  समाप्त  करने  के  लिए  संघ  फिया

 १  1931  में  कराची  कांग्रेस  ने  एक  संकल्प  पास  करते  हुए  कहा  कि  इसमें  कोई  संदेह  नहीं  कि

 हमें  राजनीतिव्म  स्वतन्त्रता  प्राप्त  करनी  है  लेकिन  हमारा  मुख्य  उद्देश्य  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के  बाद

 सामाजिक-द्रार्थिक  क्रान्ति  लाना  संविधान  सभा  में  नेहरू  ने  अ्रपने  विचार  व्यक्त  करते  हए

 कहा  था  कि  हमारा  सबसे  पहला  र्के्य  संविधान  wa  लोगों  को  भोजन  देना  कपड़ा

 देना  तंथा  प्रत्येक  भारतीय  को  श्रपनी  क्षनता  के  अनरूप  विकसित  होने  का  श्रवसर  देना  है  भव  इस

 बात  को  25  ag  हो  गए  हैं  ।  हमें  देखना  चाहिए  कि  क्या  वह  उद्देश्य  पूरा  हो  चुका  है  ग्रथवा  नहीं  ।

 यदि  नहीं  gar  तो  उद्देश्य  प्राप्ति  में  क्या  रुकावटें  हैं  जिन्हें  दूर  करने  की  झ्रावश्यकता  है  |

 संविधान  केवल  एक  काननी  दस्तावेज  यह  सामाजिक  श्रौर  राजनीतिक  दस्तावेज  है  ।

 यह  लोगों  की  areata  तथा  अ्राकोंक्षाद्यों  का  प्रतीक  होना  चाहिए  ।  सामाजिक  श्रा्थिक  क्रान्ति  लाने

 के  लिए  श्रावश्यक  संशोधन  करने  हेत  यह  एक  प्रभावशाली  दस्तावेज  होना  चाहिए ।
 यदि  हम  समझते  हैं  कि  वर्तमान  संविधान  के  कारण  कुछ  काठनाइयां  हो  रही  है  तो  हशरा  कत्तव्य
 है  कि  हम  संविधान  में  संशोधन  करेंगे  ।  यही  कारण  है  कि  हनने  संसद  को  संविधान  में  संशोधन  करने

 का  alert  दिया  यह  सच  है  कि  गत  5  वर्षों  में  हमने  संविधान  में  संशोधन  bead fot  हैं  ।  ग्रौर

 24  वाँ  तथा  संशोधन  ग्रत्यन्त  महत्वपूर्ण  है  ।  श्रस्थायी  सरकार  ने  भी  महसुस  किया  था  कि

 संविधान  में  संशोधन  करना  होगा  श्र  पहला  संशोधन  फिया  भी  गया  था  ।  गत  चनाव  से  पुर्व  हमारे
 सामने  की  समस्या  ऑ्राई  इसी  प्रकार  बक  राष्ट्रीकरण  की  सनस्या  न्याय

 निर्णयों  में
 भी

 कई  परिवर्तन  हुए  ।  masse  141  के  श्रनुसार  सर्वोच्च  न्यायालय  का  निर्णय  ही  देश

 फका  कानून  नाना  जाएगा  |  पर  कई  बार  देखने  में  श्राया  कि  न्यायालय  द्वारा  दिया  ग्या  निणंय॑  ही

 परस्पर
 विरोधी

 था
 ।

 यह  पता  नहीं  चल  पाता at
 कि

 देश  का
 कानून

 क्या
 वष॑  1967

 में  सर्वोच्च न्यायालय  ने  एक  निणंय  में  कहा  कि  संसद  मौलिक  PICEacel  में  परिवतेन  नहीं  क्र  सकती  ।

 तब  हमने  संविधान  में  संशोधन  करके  संसद्‌  की  सर्वोच्चया  स्थापित  की  शौर  यह  प्रावधान

 किया  कि  संविधान  में  संशोधन  करना  संसद  ८६1  सांविधिक  waTIz  है  ।  प्राधिक  और  सामाजिक

 परिवतेन  लाने  के  लिए  हमने  रांविधान  में  25  वाँ  संशोधन  fear  ।  लेकिन  कठिनाई  फिर  भी  द्र
 नहीं

 हुई  ।  सर्वोच्च न्यायालय  ने  निर्णय  दिया  कि  सरकार  मौलिक  श्रधिकारों  में  तो  परिवतंन  कर  aaa  है
 लेकिन  श्राघारभत  चि  में  परिवर्तन  नहीं  कर  ata  ।  हम  नहीं  जानते  कि  श्राधारभूत  ढांचा  क्या
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 Bill

 Re

 एच०  are

 संविधान  में  संशोधन  करने  के  लिए  संसद्‌  जिसे  मुख्य  मानती  वह  यह  है  कि  संविधान  के

 Feat  भी  उपबन्ध  में  संसंद्‌  के  सामने  कोई  भी  बात  रुकाथट  पैदा  नहीं  बर  सकती  ।

 संविधान  संशोधन  विधेयक  का  सबसे  महत्वपूर्ण  पहलू  यह  है  कि  हम  इस  बात  पर  पूरा  जार

 दे  रहे  हैं  कि  dag  सर्वोच्च  है  तथा  संविधान  का  संशोधन  करने  के  सम्बन्ध  में  संसद  के  yftatz

 श्रसीमित  हैं  संसद  की  इस  सर्वोच्चता  श्रौर  प्रमुसत्ता  को  फा्यरूप  देने  के  लिए  हमने  प्रस्ताव  रखे  हैं  ।

 एक  खण्ड  में  हमने  कहा  है  कि  इस  संशोधन  के  लागू  होने  पर  कोई  भी  न्यायालय  संविधान  संशोधन

 की  वैधता  के  प्रश्न  पर  विचार  नहीं  कर  सकता  ।

 सभी  वर्गों  के  लोगों  ने  हमसे  इस  संशोधन  पर  पर्याप्त  चर्चा की  है  |  यह  कहना  कि  विधेयक

 पर  चर्चा  करने  का  श्रवसर  रहीं  दिया  संगत  हीं  है  ।  जो  ऐसा  कहते  उनके  ww  स्वार्थ

 ्र  विचारधाराएं  हैं  गत  दो  वर्षों  में  संविधान  संशोधन  पर  राष्ट्रीय  स्तर  पर  चर्चा  हुई  है  ।

 मैं  ऐसे  प्रावधान  का  उल्लेख  कर  रहा  था  Hah  अनसार च्  सांविधिक  संशोधन  को  चुनौती  नहीं

 दी  नासकती  ।  सदन  के  सदस्य  सभा  के  प्रतिनिधि  है  we  जनता  के  प्रति  है  ।  इन  सदस्यों

 में  विधि  विशेषज्ञ  है  ।  वे  स्वयं  सोच  सकते  है ंकि  जो  संशोधन  सद  में  पास  फरने  हेत  गया

 वह  संवैधानिक  है  श्रथवनाਂ  नहीं  ।

 हमा  रे  संविधान  में  नीति  निदेशक  सिद्धान्त  भी  हैं  ।  हो  सफता  है  कि  इनमें  भी  संशोधन  करने

 की  झ्रावश्यकता  हो  शर  ऐसे  कई  प्रस्ताव  भी  प्राप्त  हुए  हैं  ।  कोई  भी  कानून  बनाते  सभय  हमें  नीति

 निदेशक  सिद्धान्तों  का  ध्यान  रखना  पड़ता  इनका  एक  विशेष  महत्व  होता  है  ।  यह  भी  कहा  गया  है

 नीति  निदेशक  सिद्धान्तों  को  न्यायालय  में  चुनौती  नहीं  दी  जा  सकती  ।  हो  सकता  है  यह  बात  संगत

 हो  श्रथवा  श्रसंग्त  ।  समय  श्रा  गया  है  कि  जब  हमें  इन  नीति  निदेशक  सिद्धान्तों  को  समुचित

 बनाना  होगा  ।

 लोगों  का  पहना  है  कि  यदि  नीति  निदेशक  सिद्धान्त  क्रानून  से  निदेशक  होने  के  लिए  सक्षम

 नहीं  हैं  तो  इनका  व्यावहारिक  महत्व  ही  समाप्त  हो  जाता  है  ।  मैने  श्रनुच्छेद  उर  में  संशोधन  करने

 के  प्रस्ताव  के  समय  ही  स्पष्ट  कर  दिया  था  कि  हमने  केवल  श्राधिक  श्रौर  सामाजिक  पहलू  को  ध्यान

 में  रखा है  |  हमने  पहले टी  कह  दिया  था  फि  तथा
 ग

 निदेशक  सिद्धान्तों  में  से  हैं  यदि  onl

 लागू  feat  जाता  है  तो  मौलिक  afaRe  नीति  निदेशक  सिद्धातों  से  ऊपर  न्हीं  माने  जाऐंगे  ।

 हमारा  कहना  यह  है  कि  यदि  हमें  नीति  निदेशक  सिद्धातों  को  ह कॉयरुप  देना  है  ज अझर  ऐसा  करने  के

 कोई  कानून  बनाना  है  तो  झ्नुच्छेद  14,  ्  तथा  31  में  उर्लिखित  मौलिक  श्रधिकार
 इस

 मार्ग  में

 अ्रड़चन  नहीं  बनेंगे  |

 गत  माह  मैं  प्रतिपक्षी  दले  तथा  व्यदित्यों  से  मिला हुं
 ।  उत्होंने  यह  द्र शंदा  wee  ss  है

 कि  इससे  श्रत्प  संस्यक  के  श्रधिकारों  पर  प्रभाव  पड़ेगा  ।  मैने  उन्हें  श्राःव.सन  fez)  है  कि  Tray

 प्राशंका  निराधार  उनके  अधिकार  भाग
 3

 में  चुरक्षित  हैं  शर  प्ररतावित  नए  भ्रनच्छेद  से  उनके

 श्रष्िक्रारों  पर  कोई  असर  नहीं  पड़ेगग  |

 कुछ  ऐसे  विधिविज्ञ
 लोग

 भी
 हैं  जिन्होंने  प्रस्तावना  में  किये  जाने  वाले  संशोधन  को  पसन्द

 नहीं  किया  है  ।  उन्होंने  कहा  है
 कि  यह  सही  दिशा  में  सही  कदम  नहीं  है  परन्तु  तथ्य  तो  यह  है  कि

 वह  लोग  यह  नहीं  समझ  पाये  हैं  कि  श्रौर  धर्मनिरपेक्षਂ  शब्दों  के  जोड़े  जाने  की  विशेषता
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 1898  )  संविधान  संशोधन )

 विधेयक

 क्या  है  ।  हमारा  गणतन्त्र  प्रभुसत्ता  सम्पन्न है  ।  यहीं  कारण है  कि  हमारा  विचार  वर्तेंमान

 शब्दावली  में  श्रौर  शब्द  जोड़ने  का  मैं  इस  सन्दर्भ  में  यह  स्पष्ट

 कर  दूं  कि  यह  केवल  मात्र  शब्दों  का  खिलवाड़  ही  नहीं  है  ।  प्रस्तावना  को  समूचे  संविधान  की  कुंजी

 समझा  जाता  है  ।  श्राज  तक  समाजवाद  श्रौर  धर्मनिरपेक्षता  के  जो  उद्देश्य  हमारे  सामने रहे  हम  उन्हें
 क्रियान्वित  करने  के  लिए  प्रयत्नशील  रह ेहैं  ।  श्रब  उन्हें  हम  भ्रपने  संविधान  के  मुख्य  श्रंग  ्र्थात

 प्रस्तावना में  COT  दे  रहे  हैं  इस  सम्बन्ध में  जो  श्रालोचना की  जा  रही  है  उसका  उद्देश्य  केवल  मुख्य

 विषय  को  ध्यान  से  aaa  करना  है  ।

 इसके  उपरान्त  हमारा  विचार  कतंव्य  सम्बन्धी  एक  नया  जोड़ने  का  है  ।  व्यक्ति

 के  लिये  कतंव्यों  व्यवस्था  करने  के  महत्व  को  कम  शझ्रांकना  सवेधा  गलत  बात  है  ।  इसकी  व्यवस्था

 संविधान  में  किये  जाने  के  बाद  भारत  के  प्रत्येक  नागरिक  के  लिए  उनका  महत्व  बढ़  जाये येगा  |  लोग

 aor  कर्तेंव्यों  के  प्रति  जागरूक  हो  जायेंगे  ।

 धर प्रनेक  प्रत्य  मामले  भी  है  जिनके  बारे  में  श्रालोचना  at  गई  परन्तु  तथ्य  तो  यह  है  कि

 उन  पर  श्रच्छी  प्रकार  से  गौर  नहीं  किया  गया  है  ।  उदाहरणार्थ  कुछ  लोगों  का  कहना  है  कि  हम

 न्यायपालिका की  स्वतन्त्रता को  समाप्त  करने  जा  यह  एक  भ्रामक  धारणा है  ।  मैं  यह  स्पष्ट

 कर  देना  श्रपना  दायित्व  समझता  हूं  कि  वर्तमान  संशोधनों  के  किसी  भी  उपबन्ध  के  फलस्वरूप

 न्यायपालिका  के  गरिमा  या  स्वतन्त्रता  को  किसी  प्रकार  की  ग्रांचਂ  नहीं  श्रायेंगी  |  इसी  प्रकार

 कुछ  लोगों  द्वारा  यह  ग्रालोचना  भी  की  गई  है  कि  देश  के  संघीय  ढ़ांचे  के  महत्व  को  कम  किया  जा

 रहा  है  ।  वास्तव  में  स्थिति  ऐसी  नहीं  है  ।  श्रभी  भी  हमारी  संसद  के  दो  सदन  हैं  ।  भ्रभी  स्वतन्त्र

 विधान  मण्डल  युक्त  राज्य  है  ।  हमारे  यहां  संघ  शौर  के  श्रधिकारों  को  विभाजित  करके

 रखा  गया है  ।  श्रवर्शिष्ट  ar feraeret  को  संघ  के  पास  ही  गया  है  ।  हमारे  यहां  संघीय  ढांचे  की

 सभी  बुनियादी  विशेषतायें  विद्यमान  हैं  वर्तमान  संशोधनों  में  किसी  भी  इस  प्रकार  के  उपबन्ध  को

 नहीं  oat  गया है  ।

 कुछ  लोगों  द्वारा  यह  भी  कहा  गया  है  कि  वर्तमान  संशोधनों  के  द्वारा  सर्वोच्च  न्यायालय  श्रौर

 उच्च  न्यायालयों  के  कुछ  अधिकारों  को  कम  किया  जा  राहा  है  |  यह  श्रालोचना  तथ्यों  से  कहीं

 भिन्न  है  ।  वस्तु  स्थिति  तो  यह  है
 कि  उनके  श्रधिकारों  में  कुछ  वृद्धि  की  जा  रही  है  aa  मैं

 इस  बात  की  विस्तृत  व्याख्या  नहीं  करना  चाहता  कि  सर्वोच्च  या  उच्च  न्यायालय  के  श्रधिकारों  में  क्या

 वृद्धि  की  जा  रही  है  ।  कुछ  मामलों  में  जहां  पहले  निचली  श्रदालतों  में  जाना  पड़ता  श्रब  सर्वोच्च

 न्यायालय  की  विशेष  श्रनूमति  से  उसे  बड़े  न्यायालय  के  समक्ष  भी  प्रस्तुत  किया  जा  सकता  है  ।

 इसके  श्रतिरिवत  मैं  कुछ  श्रन्य  महत्वपूर्ण  मामलों  का  उल्लेख  भी  करना  चाहूंगा

 यह  कहा  गया  है  कि  राष्ट्रपति  को  संविधान  में  संशोधन  करने  की  शक्ति  प्रदान  करने  का  उपबन्ध

 किया जा  रहा  है  ।  यह  बिल्कुल  wea  बात  है  ।  हम  किसी  भी  व्यक्ति  को  संविधान  में  संशोधन

 करने  का  निर्बाध  श्रधिकार  नहीं  दे  सकते  ।  संविधान  के  मूल  श्रनुच्छेद  392  में  ऐसा  उपबन्ध  किया

 गया  यह  सब  कुछ  वर्तमान  संशोधनों  के  बारे  में  भ्रामक  धारणायें  फैलाने  के  लिये  किया  जा

 रहा है  ।

 इसके  श्रतिरिक्त  भी  श्रन्य  श्रनेक  बातें  कहीਂ  गई  हैं  ।  मैं  ग्रभीਂ  उनका  उल्लेख  नहीं  करना

 चाहता  ।  परन्तु  मैं  सदन  को  यह  याद  दिला  देना  चाहता हूं  कि  जिस  समय  हमारे  संविधान  की
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 एच०  आर७  गोखल े]

 रचना  की  जा  रही  थीं  उस  समंय  भी  इस  प्रश्ने  पर  काफी  विचार-विमर्श  gar  था  कि  क्या  मूल

 अधिकारों  की  तुलना  में  निदेशक  को  प्राथमिकता  प्रदान  की  जाये  तथा  हमारे  संविधानिक

 सलाहकार  श्री  बी०  एन०  राव  कीਂ  मान्यता  उस  समय  भी  यही  थी  कि  मूल  अधिकारों  को  निदेशक

 सिद्धान्तों  की  तुलना  में  प्र  धानता  प्रदान  न  की  जायें  ।  अब  श्रपने  ग्रनुभव  के  श्राधार  पर  पुनः  हम  इसी

 नष्क्ष  पर  पहुंचे  हैं  कि  संविधान  में  निदेशक  सिद्धान्तों  को  प्राथमिकता  प्रदान  कीਂ  जानी  चाहिये  तथा

 इसीलिये  उद्देश्य  की  पूति  के  लिए  इस  संशोधन  का  उपबन्ध  किया  गया  है  ।  हमें  ara  हैं  कि  इंस

 संशोधन  को  करने  के  उपरान्त  हम  श्रपने  श्राथिक-समाजवादीਂ  लक्ष्य  are  तेजी  से  श्रग्रसर  हो

 सकेंगे  |

 प्रो०  एस०  एल०  सक्सेना  :  मेरा  व्यवस्था  का  प्रशन  है  ।  श्री  गोखले  के

 तक  सुनने  के  उपरान्त  मैं  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचा हूं  कि  इस  सदन  को  प्रस्तुत  विधेयक  पर  विचार  करने

 का  श्रधिकार  नहीं  है  ।  यह  कार्य  संविधान  सभा  को  सौंपा  जाना  चाहिये  |

 अध्यक्ष  सक्षमता  या  संवैधानिकता  के  प्रश्न  को  व्यवस्था
 '

 के  प्रश्न  के  रूप  में  नहीं

 उठाया  जा  सकता  ।  इसका  निणंय  करने  का  काम  श्रध्यक्ष  का  नहीं  श्रपितु  सदन  का  है  ।  प्रस्ताव  प्रस्तुत

 हुमा  :

 भारत  के  संविधान  में  अराग  संशोधन  करनें  वाले  विधेयक  पर  विचार  श्रारम्भ  किया

 जाये  पी

 मुझे
 दो  संशोधनों  की  सूचना  दी  गई  है  ।  एक  oft  शिव्बनलाल  सक्सेना  का

 है
 तथा  दर्स

 श्री  मूल  चन्द  डागा  का  वह  अपने  संशोधन  प्रस्तुत  करें

 एस०  एल०  aaaat  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हुं  कि  विधेयक  को  30  1976  तक

 के  लिये  परिचालित  किया  जाये  ताकि  उसके  बारे  में  जनमत  को  जाना  जा  a3  |

 श्री  मूल  चन्द  डागा
 :

 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 कि  विधेयक  राज्य  सभा  कीं  सहमति  से  सदनों  की  संयुक्त  समिति  को  सौंपा  जाये  जिसमें

 46  से  31  श्रौर  राज्य  सभा  से  15)  हों  ।  लोक  सभा  के  सदस्यों

 के  नाम  इस  प्रकार  हैं

 (1)  डा०  हेनरी  after

 (2)  श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया

 श्री  सतपाल  कपूर

 (4)  श्री  चन्दूलाल  चन्द्राकर

 (5)  श्री  सोमनाथ  चटर्जी

 (6)  श्री  एच०  श्रार०  गोखले

 (7)  श्री  बी०  के  दास  चौधरी

 (8)  श्री  जांबुवंत  घोटे
 :.

 24



 25  1976  संविधान  (  विधेयक
 a

 (9)  श्री  वसन्त  साठे

 दिनेश  च (10)  श्री  त्द्र
 गोस्वामी

 (11)  श्री  एन०  ई०  होरो

 (15)  श्रीमती  माया  राय

 श्री  राम  रतन  शर्मा (13)

 (14)  श्री  दिनेश  जोरदर

 (15)  श्री  विभूति  मिश्र

 (16)
 श्री  प्रिय  रंजन  दास  मूंशी

 (17)  श्री  मूल  चन्द  डागा

 (18)  श्री  ओ०  वी ०  श्रलगे शनਂ

 (19)  श्री  प्रजीज  इमाम

 (20)  श्री  राम  कंवार

 (21)  श्री  ठी०  बालकृष्णैया

 (22)  श्री  डी  ०
 वासुमतारी

 (23)  श्री  जगदीश  चन्द्र  दी  fara

 (24)  श्री  पी०  नरसिम्हा  रेड्डी

 (25)  aft  रामसिह  भाई

 श्री  भोगेन्द्र  AT (26)

 (27)  श्री  बालकृष्ण  वेंकन्ना  नायक

 (28)  श्री  farsa  लाल  सकसेना

 (29)  श्री  वी०  श्रार०  शुक्ल

 (30)  श्री  शंकर  राव  सावंत

 (31)  श्री  राम  सहाय  पांडे

 x
 लोक  सभा  के  जिन  सदस्यों  के  नाम  मैंने  दिये  उनकी  श्रनुमति  मैंने  पहले  स  ले  ली

 संयुक्त  समिति  को  झपना  प्रतिवेदन  1977  के  शर्त  तक  प्रस्तुत  कर  देना  चाहिये  |

 शी  इन्द्रजीत  गुप्त  जहां  तक  इस  संशोधक  विधेयक  के  मुख्य  उद्देश्य  का  सम्बन्ध

 है  हमारा  उससे  कोई  विवाद  नहीं है  ।  वास्तव  में  हमारा  दल  काफी  समय  से  मांग  कर  रहा  है  कि

 संविधान  में  भ्रामूल  परिवतन  किये  जायें  ताकि  जन  साधारण  के  हित  में  सामाजिक-एवं-प्राधिक

 सुधार  किये  जा  सकें  और  ऐसे  सुधार  लाने  में  जो  बाधायें हैं  उन्हें  दूर  किया  जा  सके  ।  इस  विधेयक

 के  कुछ  उपबन्धों  का  हम  स्वागत  करते  हैं ्रौर  उनका  समर्थन  करत ेहैं  इस  विधेयक  को  लाने

 के  पीछे  राजनीतिक  पृष्ठभूमि  क्या  मैं  इसका  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  ।  तर्क  दिया  गया  हैं  कि

 यह  संसद  अपनी  श्रवधि  पूरी  कर  चुकी  है  पर  इ  सलिए  इसे  संविधान  में  संशोधन  करने  का  कोई  नैतिक

 अघिकार  नहीं  है  ।  उनका  कहना  है  कि  यह  संसद  संविधान  में  संशोधन  नहीं  कर  सकती  ।  एक  ग्र्त्य
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 [  श्री  इन्द्जीत  गुप्त  ]

 तक  यह  दिया  गया है  कि  संविधान  में  श्रामूल  परिवर्तन  किये  जाने  की  श्रावश्यकता है
 ।  इस  प्रयोजन

 इस  संसद  की  अपितु  एक  संविधान  सभा  की  शा  वश्य ee कता  है  ।

 निश्चय  ही  दोनों  प्रकार  के  तकों  में  कुछ  लटि  है  ।  कुछ  लोग  इसका  समर्थन  करते  हैं  जबकि  कुछ

 श्रन्य  लोग  दूसरे  ्  का  समथंन  करते  हैं  ।

 जहां  तक  उन  लोगों  का  सम्बन्ध  है  जो  यह  कहते  हैं  कि  इस  संसद  ने  जनता  का  विश्वास  खो

 दिया  है  शौर  इसे  कोई  wa  धानिक  श्रधिकार  प्राप्त  नहीं  है  क्योंकि  इसकी  अ्रवधि  एक  वर्ष  बढ़ाई  गई

 यह  प्रोपेगेंडा  करने का  एक  तरीका  है  ।  हमारे  दल  ने  कहा  है  कि  इस  संसद की  अवधि  श्रौर  नहीं

 बढ़ाई  जायेगी  |  हम  इसका  विरोध  करते  हैं  ।  हमने  यह  स्पष्ट  कर  दिया  है  कि  हम  श्रब  चुनाव  चाहते

 हैं  जब  एक  वर्ष की  श्रवधि  बंढाई जा  रही  थी  तो  उस  समय  हमने  कहा  था  कि
 हम  इसलिये  सहमत

 हो  रह ेहैं
 कि  इस  श्रवधि  में  कार्यक्रम  को  लागू  किया  जा  सके  ।  हम  देश  में  समूचे

 वातावरण  को  शुद्ध  बनाने  के  लिये  पवितन  चाहते  हैं  ।  इसक  श्रलावा  मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं

 कि  विस्तारित  संसद  किसी  भी  तरह  श्रसंवैधानिक  नहीं  है  क्योंकि  संसद  को  एक  बार  में  श्रपनी

 mala  एक  वर्ष  तक  बढ़ाने  का  श्रधिकार  है  ।

 हम  प्रधान  मंत्री  के  इस  वक्तव्य  से  सहमत  हैं  कि  संविधान  का  संशोधन  करने  का  इस  संसद

 का  श्रधिकार  सर्वोच्च  है  शौर  इसके  लिये  संविधान  सभा  की  तब  तक  कोई  श्रावश्यकता  नहीं  है

 जब  तक  कि  संसदीय  लोकतंत्र  प्रणाली  को  बदला  नहीं  जाये  ।  कुछ  लोग  यह  रट  लगा  रहे  हैं
 कि

 देश  में  राष्ट्रपतीय  शासन  होना  राष्ट्रपति  लोगों  द्वारा  चुना  जाना  चाहिये  ।  इस  प्रकार

 की  प्रणाली  से  निश्वय  ही  हंसद  की  प्रभुसत्ता  समाप्त  हो  जायेगी  ।  यदि  कोई  व्यक्ति  इस  प्रणाली

 को  बदलने  के  लिये  सोच  रहा  है  प्रौर  इस  कारण  यदि  कोई  श्रादमी  यह  प्रचार  करता  है  कि  संविधान

 में  ग्रामूल  परिवतंन  करने  के  लिये  एक  संविधान  सभा  बुलाई  जायें  तो  यह  बहुत  गलत  श्रौर  खतरनाक

 बात  होगी  |  श्र्त  सरकार  ने  इस  विधेयक  पर  विचार  किये  जाने  का  सही  निर्णय  लिया  है  जो  संसद

 की  प्रभुसत्ता का  द्योतक  है  ।

 हम  इस  विधेयक  के  घोषित  उद्देश्यों  से  पुर्णतया  सहमत  हैं
 ।

 परन्तु  समझ  में  नहीं  श्राता
 कि

 संविधान  में  संशोधनों  के  नाम  पर  बहुत  सी  ऐसी  जो  इन  उद्देश्यों  शौर  कारणों  से  सम्बन्धित

 नहीं  इस  विधेयक  में  जोड़  दी  गई  हम  उनमें  से  कई  बातों  का  समथंन  नहीं  कर  सकते  ॥

 Bs Ria |  महोदय  पीठासीन  हुए  |

 Depty  Speaker  in  the  chair.

 जहां तक  विधेयक  की  मुख्य  बातों  का  सम्बन्ध  प्रस्तावना  में  प्रस्तावित  का

 स्वागत  है  ।  यह  हमारे  मन्तव्यों  का  घोषणापत्र  है  जिसके  लिये  हमें  काम  करना  चाहिये ।  हमारे

 संविधान  की  प्रस्तावना  में  शब्द  का  जोड़ा  जाना  एक  श्रच्छी  बात  है  ।  परन्तु  प्रस्तावना

 में  केवल कुछ  शब्द  जोड़ने  से  ही  वर्तमान  ales  श्रौर  सामाजिक ढ़ांचे  में  परिवर्तन  नहीं  किया  जा  सकता I

 इससे  देश
 में

 प्रशासनिक  ढ़ांचे में  भी  कोई  परिवतंन  नहीं  होगा  हमारा  यह  सुझाव हैं  कि

 यदि  सम्भव हो  तो
 कम  से  कम  निदेशक  तत्वों  में  कुछ  ठोस  बातें  जोड़ी  जानी  चाहियें  ताकि  समाजवाद

 की  परिभाषा  हो  सके  क्योंकि  कई  लोगों  ने  इस  शब्द  का  दुरुपयोग  किया  है  कम  से  कम
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 |

 निदेशक  तत्वों  में  एक  उपयुक्त  ग्रतिरिक्त  श्रतुच्छेद  जोड़ा  जाना  चाहिये  ताकि  जित  समाज  की  स्थापना

 हम  करना  चाहते  हैं  उसकी  रुप  रेखा  बनाई  जा  सके  |

 जब  यह  मान  लिया  गया  है  कि  संविधान  की  प्रस्तावना में  यदि  सम्प  त्तिके  मौलिक  भ्रधिकार

 को  oar  नहीं  जाता  तो  यह  परस्पर  विरोधी  बात  होगी  ।  मेरी  समझ  में  नहीं  भ्राता  कि  हमारे

 देश  में  सम्पत्ति  के  श्रधिकार  कीं  मौलिक  अ्रधिकार  क्यों  रखा  जा  रहा  है  ।  पंडित  नेहरू  भी  चाहते  थे

 कि  सम्पत्ति  के  अधिकार  का  स्वरूप  सीमित  होना  चाहिये  ।  निजी  सम्पत्ति  रखने  का  श्रधिकार  बहुत

 से  संविधानों  में  शामिल  किया  गया  e |  परन्तु  किसी  व्यक्ति  की  समून्नी  जिसमें  बड़े-बड़े

 पूंजीपत्तियों  श्रौर  जमींदारों  की  सम्पत्ति  भी  शामिल  कैसे  शामिल  की  जा  सकती  है  जबकि  प्रस्तावना

 में  कहा  गया  है  कि  हमारा  उद्दश्य  एक  समाजवादी  समाज  या  समाजवादी  गणतंत्र  की  स्थापना  करना  है  |

 यह  विरोधाभास  है  श्र  इसलिये  मौलिक  अ्रधिकारों  सम्बन्धी  इस  श्रध्याय  को  कम  से  कम  इस  प्रकार

 की  सम्पत्ति  के  श्रधिकार  से  बाहर  रखा  जाना  चाहिये  ।  निरपेक्षਂ  शब्द  का  शामिल  किया  जाना  भी

 स्वागत  योग्य  है  जब  सरकार  स्वय  निरपेक्षਂ  शब्द  को  जोड़ना  चाहती  तो  इसका  यह  we

 gar  कि  हमारे  लोकतंत्र  का  धर्म  निरपेक्ष  वालि  पहलू  को  मजबूत  किया  नहीं  तो  इस  शब्द  को  यहां

 शामिल  करना  बेकार  सिद्ध  होगा  ।  मंत्री  महोदय  इसके  पीछे  उद्देश्य  को  स्पष्ट  करें  ।  इसे  इस  प्रकार

 स्पष्ट  किया  जाना  चाहिये  जिससे  विभिन्न  जातियों  श्रौर  विशेषकर  अल्प-संख्यक  समुदाय  के  लोगों

 को  फिर  से  प्राप्त  हो  सक  ग्ौर  उन्हें  इस  बारे  में  fear  जा  सके  ।

 राष्ट्र-विरोधी  गतिविधियों  सम्बन्धी  खण्ड  एक  खण्ड  है  ।  इस  तथ्य  के  अ्रलावा  कि

 उद्देश्यों  शौर  कारणों  के  विवरण  में  इसका  उल्लेख  नहीं  हम  महसूस  करते  हैं  कि  यह  श्रनावश्यक

 गैर-कानूनी  गतिविधि  निवारण  श्रधिनियमਂ  कई  वर्षों
 से

 faaart  है  ।  श्रतः  हमारे  संविधान

 में  इस  प्रकार  के  खण्ड  को  शामिल  करने  की  कोई  नहीं  है  ।  यदि  उप-खण्ड  पास

 कर  दिया  जाता  है  तो  इसका  उपयोग  हड़तालों  को  दबाने  ale  जायज़  कार्मिक  संघ  गतिविधियों  को

 दबाने  के  लिये  किया  जायेगा  ।  इसे  यहां  इस  रूप  में  नहीं  रखा  चाहिये  क्योंकि  इससे  नौकरशाहों

 और  अघिकारियों  को  सामात्य  कार्मिक  संघ  गतिविधियों  को  दबाने  का  साधन  faa  जपेगा  श्र्त

 सरकार  इस  बात  पर  पुर्नविचार  करे  ale  इसे  शामिल  न  करे  |

 निदेशक  तत्वों  में  दो  खण्डों  का  शामिल  किया  जाना  स्वागत  योग्य  है  ।  इनमें  से  एक  खण्ड

 आर्थिक  दुष्टि  से  पिछड़े  लोगों  को  निःशुल्क  कानूनी  सहायता  देने  ale  दूसरा  उद्योग  के  प्रबन्ध  में

 कर्मचारियों  को  भागीदार  बनाने  के  बारे  में  है  ।  ये  दोनों  खण्ड  aes  हैं  ।

 निदेशक  तत्वों  में  एक  ग्रौर  खण्ड  भी  जोड़ा  चाहिये  ।  जेसे  उद्योग  के  प्रबन्ध  में  कमेचारियों

 को  शामिल  किये  जाने  के  अधिकार  को  स्वीकार  किया  गया  वैसे  विवादों  को  सामूहिक  सौदेबाजी

 से  हल  करने  के  उन  के  अधिकार  को  भी  निदेशक  तत्वों  में  रखा  जाना  चाहिये  ।  इस  समय  इस  देश  में

 ऐसा  कोई  कानून  नहीं  है  जो  किसी  नियोजक  को  श्रपने  कर्मचारियों  के  कामिक  संघों  के  प्रतिनिधियों  से

 सामूहिक  सौदेबाजी  करने  के  लिये  मजबूर  करे  त्रत  इसे  कम  से  कम  निदेशक  तत्वों  में  तो  शामिल

 किया  ही  जाना  चाहिये  ताकि  भविष्य  में  हम  इस  बात  पर  विचार  कर  सकें  कि  क्या  इस  सम्बन्ध  में

 कोई  उचित  कानून  बनाया  जा  सकता  है  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  सामूहिक  सौदेबाजी  का  श्रधिकार  यहां
 पर  रखा  जाना  चाहिये  ।
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 Constitution  (Forty-Fourth  Kartika  3,  1898  (Saka)
 Amendment)  Bill

 ———  ae

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  ||

 मेरा  यह  भी  सुझाव  है  कि  निदेशक  तत्व  के  रूप  में  इस  देश  के  नवयुवक  को  संस्कृति  ग्ौर  खेलकूद

 में  शामिल  किये  जाने  सम्बन्धी  उसके  अधिकार  को  शामिल  किया  जाये  ।  माननीय  अध्यक्ष  नें  इस

 सम्बन्ध  में  एक  समिति  भी  की  है  ।  देश  के  युवा  वर्ग  को  शारीरिक  शिक्षा  एवं  खेल-कूद  में

 भाग  लेना  चाहिए  ताकि  विश्व  की  नज़रों  में  भारत  का  स्थान  ऊंचा  हों  सके  ।

 जहां  तक  मौलिक  कत्तेव्यों  का  सम्बन्ध  पहले  तो  इनका  पालन  न॑  करने  वालों  के  विरुद्ध

 as  का  प्रावधान  कियां  गया  था  परन्तु  wa  प्रावधान  समाप्त  कर  दिया  गया  है  ।  मैं  इस  बात  से

 सहमत  हूं  कि  लोगों  को  इस  बारे  में  शिक्षित  किया

 जहां  तक  श्रनुच्छेद  226  का  सम्बन्ध  यदि  सम्पत्ति  का  श्रधिकार  संविधान  में  बना  रहने

 गया  तो  निहित  स्वार्थों  को  ही  लाभ  होगा  ।  श्रभुच्छेद  226  में  जिस  संशोधन  का  प्रस्ताव

 किया  गया  हम  उसका  समर्थन  करते  हैं  ।  इसमें  कोई  सन्देह  नहीं  कि  श्रनुच्छेद  226  से  लोगों  को

 राहत  मिली  है  परन्तु  साथ  ही  निहित  स्वार्थों  ने  इसका  दुरुपयोग  किया  है  ।  समृद्ध  वर्ग  तो  धन  के  बल

 पर  सर्वोच्च  न्यायालय  में  चले  जाते  हैं  परन्तु  fata  ऐसा  नहीं  कर  सकता  |  इसलिए  विधि

 मंत्री  से  मेरा  अ्रनरोध  है  कि  वहू  इस  पहलू  पर  गहराई  से  विचार  करें  कि  नौकरशाहों  द्वारा  मनमाने

 झौर  श्रनुचित  weet  के  विरुद्ध  व्यक्ति  विशेष  को  किस  प्रकार  सुरक्षा  प्रदान  की  जा  सकती  है  ।

 कुछ  व्यवस्था  की  भी  गई  परन्तु  यह  पर्याप्त  नहीं  है  ।  चूंकि  हमारा  sews  सामजिक  ata  क

 सुधारों  के  मागं  में  श्राने  वाली  कठिनाईयों  को  रोकना  इसलिये  हमें  श्राम  लोगों  को  उनके  वैध

 अधिकारों  से  वंचित  नहीं  करना  चाहिए  ।

 कार्यपालिका  श्रौर  न्यायपालिका  का  संघर्ष  कुछ  समय  से  चल  रहा  है  |  कुछ  ऐसे  खंड  रखे  गए

 है  कि  यदि  उन्हें  पास  कर  दिया  जाए  तो  सरकार  के  पास  इतनी  शक्ति  thera  हो  जायेंगी  जिससे

 न्यायपालिका  कमजोर  पड़  जाएगी  ।  इसका  विरोध  किया  गया  है  हम  भी  ऐसा  नहीं  चाहते  ।  हम

 यह  भी  नहीं  चाहते  कि  संसद  के  afer  के  मूल्य  पर  कार्यपालिका  बि क  gas  किया  जाये  ।  तक

 संविधान  में  यह  व्यवस्था  कि  यदि  किसी  सदस्य  की  श्रनहूंता  का  मामला  भ्राता  है  संसद

 के  संदर्भ  में  राष्ट्रपति  श्नौर  विधान  aaat  के  संदर्भ  में  राज्यपाल  निर्वाचन  श्रायोग  से  सलाह  लेकर

 झपना  निर्णय  ले  सकता  है  शर  उसका  निर्णय  श्रन्तिम  मान  जाएगा  ।  wa  इस  प्रावधान  को

 समाप्त  किया  जा  रहा  है  ।  इसके  बदले  में  aa  यह  व्यवस्था  की  जा  रही  है  कि  सदन  के  कुछ  सदस्यों

 की  एक  समिति  बनाई  जाएगी  ।  इसका  wa  यह  eat  कि  सरकार  जिसे  चाहेगी  उसे  समिति  का

 श्रदस्य  बना  देगी  ।

 zt  ay > गोखले  माननीय  सदस्य  को  गलतफहमी  हुई है  ।  समिति  गठित  क  ि  ने  क्

 कोई  प्रावधान  नहीं  है  ।

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  यदि  यह  केवल  राष्ट्रपति  के  हाथ  में  छोड़  दिया  गया  है  अर  भी  ब्रा  है  ४
 ससदीय

 काय  मंत्री
 का  बहना  हैं  कि  झविलम्बनीय  तंथा  तत्काल  मामलों  को  निपटाने  के  लिए  विशेष

 सेत्र  बुलाया  गया  हैं  ।  सदस्य  की  श्रनेंहता  श्रथवा  संसद  की  गणपूर्ति  सम्बन्धी  विषय  क्या

 लम्वनीय  क्या  इन  पर  बाद  में  विचार  नहीं  किया  जा  सकता  था  ?
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 _25
 1976  संविधान

 न

 जहां  तक  न्यायाधिकरणों  का  सम्बन्ध  मैं  इसके  खिलाफ  नहीं  gi  यदि  ये
 न्यायाधिकरण

 ठीक  ढंग  से  काय  करें तो  काम  शीघ्र  श्रौर  समुचित  ढंग  से  हो  सकता  हैं  ।  सेवा  न्यायघिकरणों

 अथवा  प्रशासनिक  न्यायाधिकरणों  जो  सरकारी  कमेचारियों  अथवा  सरकारी  उपक्रमों  के

 कमंचारियों  के  मामलों  को  कमे च्म  रियों  की  अ्ास्था  होनी  चाहिए  ।  यदि  इन  न्यायाधि*

 करणों  में  तथाकथित  न्यायिक  व्यक्तियों  को  ही  रखा  जाएगा  तो  सुधार  कहां  हुआ  2  अता

 इन  न्यायाधिकरणों के
 गठन  के  बारे  कुछ  यहां  बताया  जाना  चाहिए  ।  इस  सम्बन्ध में  कुछ

 ग्राशवासनਂ

 दिया  जाए  कि  लोगों  की  इन  arate  में  श्रास्था  होगी  ।  इन  न्यायाधिकरणों  की

 शक्तियों  पर  प्रतिबंध  नहीं  लगाना  चाहिए  ।  श्रनुच्छेद  311  (2)  बके अन्तर्गत  की  गई  कार्यवा ही
 के  परिणामस्वरूप  उठ  सभी  विवादों  अथवा  मामलों  को  इन  न्यायाधिकरणों  को  सौंपना  चाहिए  ।

 इन  न्यायाधिकरणों  के  उनकी  शक्तियों  तथा  कार्यों  को  स्पष्ट
 जाना  चाहिए  ताकि  इस

 सम्बन्ध  में  व्यापक  अशंका ें  दूर  हो  सकें  ।

 केन्द्रीय  सशस्त्र  सेनाओं  की  नियुवित  का  भी  प्रश्न  हैं  ।  यह  समझ  नहीं  श्राता  कि  सामाजिक

 श्राथिक  के  साथ  इनका  क्या  सम्बन्ध  है  ।  इस  fastaa  की  ats  में  ऐसी  बातों  को  श्राश्रय

 नहीं  देना  चाहिए  ।  हम  इसका  विरोध  करते  है  ।  इससे  केन्द्र  प्रौर  राज्य  के  बीच  कुछ  अ्रस्वस्थ

 परिस्थितियां  पदा  हो  जायेंगी  ।  साथ  हीं  लोक  सभा  की  sata  5  बषे  WASH  6  ay  करने  वालें

 संशोधन  का  भी  प्रशन है  इसके  पीछे  क्या  wifes है  ।  इसकी  व्यवस्था  नहीं  की  ये

 सब  बातें  उन  ऊंचे  झ्रादर्शों  तौर  सिद्धातों  के  अनुरूप  नहीं  हैं  जिन  के  श्राघार पर  इस  विधेयक  द्वारा

 हम  जनता  तक  पहुंचाना  चाहते  यह  भी  समझ  नहीं  आता
 कि  खण्ड  59  अभी  झा  वश्यक  कयों  बने

 गया  इन  सब  विषयों  के  मामले  में  सरकार  इंतनी  जल्दबाजी  क्यों  कर  रही हैं  यहं

 सब
 तत्काल

 ate  शीक्ष  ्ावश्यक  नहीं  हैं  ।  देश  में  भी  प्रापातस्थिति  लागू  है  सरकार  इन

 aa  बातों  को  यहां  कयों  चाहती  हैं  ?  जो  प्रस्ताव  घोषित  लक्ष्यों  तौ क  उद्देश्यों  के  झनरूप  है

 उनका  स्वागत  लेकिनिकुछ  ऐसी  बातें  हैं  ।  जो  कि  कार्य  पालिका की  ufaaat at को  मजबूत

 करती  हैं श्र  कुछ  ऐसी  बातें  हैं  जो  fara  vara  है  श्रौर  इस  विधेयक  के  अनुरूप  नहीं  है  ।

 हमें  केवल  उन्हीं  खण्डों  को  पास  करना  चाहिए  जो  कि  वास्तव  में  इस  विधेयक  के  मुख्य

 उद्देश्य  के  श्रनुरूप  हैं  उसे  पूरा  करते  है  फिलहाल  उन  सभी  खण्डों  को  वापिस  ले  लिया  जाना

 चाहिए  जिनकी  श्रावश्यकता  नहीं  हैं  इस  विधेयक  में  कुछ  ऐसे  उपबन्ध  है  जो  स्वण  सिह  समिति

 के  प्रतिवेदन  sat  कभी  नहीं  स्वण  सिंह  समिति  ने  कुछ  रिश  फेश  की  जिन  पर  सारे  देश

 में  चर्चा  हुई  ।  लेकिन  उसके  बाद  कुछ  भ्रोर खण्ड  जोड़  दिए  गए  जिन्हें  स्वर्ण  सिंह  समिति  ने  कभी

 प्रायोजित  नहीं  किया  ।  हम  इनका  Ly aaa  नहीं  करते ?  हमें  उनका  विरोधी  करना  होगा  तरो

 यदि  श्रावश्यक्ता  पड़ी  तो  हम  इसके  विपक्ष में  मत  देंगे  जहां  तंक  विधेयक  के  उद्देश्यों  का

 सम्बन्ध  हम  उनका  समथन  करत  है  ।

 श्री  के०  हनुमन्तैया  +  भारत  में  तथा  सदन  में  हो  रही  चर्चा  के  दौरान  संविधान

 सभा
 के
 बारे

 में
 काफी  बातें  कहीं  गई  हैं

 इस  सदन  में
 कुछ  ऐसे

 सदस्य  भी  हूँ  जो  संविधान  सभा  के  सदस्य

 भी  रह  चूके  ।  वहां  हैं  जो  कुछ  हु  उस  बारे  में  मैं  कुछ  निवेदन  करना  चाहता  हूं  ।

 संविधान  AUT
 के

 सदस्य  स्वतन्त्रता  संग्राम  के  दौर  से  गुजरे  थे  ।  रा जादी  से  पूवे  सामा ज्य  वाद
 का  जोरथा  अर  लोगों  के  पर  श्र  कुश  था  ।  इसलिए  सभा  के  सदस्यों  का  एक  विशेष

 मनोविज्ञान  बन  गया  था  कि  जिस  तरह  भी  हो  इन  अ्रधिकारों  की  रक्षा  की  अतएव  उन्होंने
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 इन्द्रजीत

 स्वतन्त्रता  की  व्याख्या  करते  सभय  उदारता  से  का भ  लिया  ।  उन्होंने  संविधान  में  झधिकारों  का  सभा वेश

 समय  स्वतन्त्रता  का  अथ  इसी  उदारता  से  लिया  wT  संविधान  में  अधिकाधिक  अधिकारों  का

 समावश  कर  दिया  |  इससे  ऐसी  स्थिति  उत्पन्न  हो  गई  जिसमें  सरकार  तथा  संसद  को  यहां  भी  सोचਂ

 पड़ा  कि  राष्ट्र  के  प्रति  जनता  का कत व्य  क्या हैं  ।  संसद  में  हमें  संविधान  सभा  द्वारा  ग्रपनाएं

 गए  दृष्टिकोण  पर  नहीं  चलना  श्रधिकारों  att  कर्तव्यों  में  सन्तुलन  स्थापति  करना

 होगा  ।

 संविधान  सभा
 की  दूसरी  गलती  यह  थी  उसने  संविधान  में  इन  के  साथ

 साथ  ग्रन्य  ग्रत्तक  मदों  का  समावेश  भी  कर  दिया  ।  विधि  मंत्री  ने  ठीक  ही  कहा  कि
 सं  विधान  विधियों  का

 विधान  लेकिन  इस  संविधान  में  विधियों  के  विधान  की  बजाय  विधियों  की  सख्या  श्रधिक  हैं

 इसी  का  रण  से  सं  विधान  में  कई  बा  र  सं  शोधन  करना  इस  गलती  को  दोहराया  नहीं  जाना  चाहिए  ।

 अब  संविधान  में  संशोधन  किए  जा  रहे  है  ।  सकता  है  कोई  wea  संसद  भी  बाद  में  इसमें

 श्रौर  संशोधन  इस  बारे  में  कोई  ग्रस्तिम  बात  नहीं  कहा  जा  सकता  ।  हमें  एसे  उपाय  करने

 हैं  जों  समय  के  श्रनुरूप  हों  ।  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  विधि  मंत्री  को  इस  बात  की  जांच

 करनी  चाहिए  कि  वधा  ag  संविधान  को  विधियों  का  विधान  मानते  हुए  कहीं  इस  ay  में  कोई  ्र

 कंग्नून  तो  नहीं  जोड़  रह ेहै  जो  कि  उनके  aoa  विचार  में  ही  ग्रसंगत  बात  हैं  ।

 श्राजलोग  संसद  क्रारा  संविधान  में  संशोधन  करने  के  अधिकार  को  चनौती  देते  हैँ  ।  लेकिन

 जव  संविधान  सभा  में  झ्नच्छेद  368  पर  विचा  हो  रहा  तब  किसी  ने  भी  इन  शभ्रधिकारों

 कारों के
 बारे  में  ग्रापत्ति  प्रकट  नहीं  की  थी  ।  हमारा  विचार  है  कि  संविधान  में  संशोधन  करना

 अवश्यक  जब  संविधान  बताया  गया  टीक  उसके  बाद ही  इसमें  संशोधन  करने  की

 महसूस  हुई  ।  आ  वश्यकता  इस  बात  की  है  क्रि  हम  संविधान  को  समय  की  ग्रावश्यकता

 केਂ  बत्ताए  |

 संविधान  सभा  ने  बहुदलीय  प्रणाली  की  बात  कहो  थी  ।  हमें  यह  सुनिश्चित
 करना  होगा  कि  राजनीतिक  area  पर  लोगों  को  संगठित  होने  की  स्वतंत्रता  उस  हद  तक  दी  जानी

 चाहिए  जिस  हद  तक  ag  राष्ट्रीय  एकता  agar  देश  के  कल्याण  के  विरुद्ध  त  जाता  हो  ।  यदि

 तंत्र  को  कानूनी ढंग  से  पूरी  त  = So 4  चलाना हैं  तो  हमें  लोगों  को  पूरे  अधिकार  देने  होंगे  ate  उन्हं  प्रधिका रों

 से
 इस  प्रकार  वंचित  नहीं  करना  होगा  कि  उन्हें यह  महसूस  होने  लगे  कि  वहू  का  नूनी  तथा  देश  हित  के

 लिए  कार्य  करने  तक के  लिए  भी  स्वतन्त्र  नहीं  हैं  यदि  प्रतिपक्षी  दलों  द्वारा  एसा  रवैया  श्रपनाया

 जाता  तो  | क नकी  स्वतन्त्रता  कम  करने  वाले  कानून  न  लाए  जाते  ।  इन  लोगों  ने  प्रजातत्र  की

 साधकता  को  समाप्त  करना  चाहा  है  ।  यही  कारण  है  कि  वेएक  सशक्त  विरोधी  दल  बनने  में

 समथ  नहीं  हो  पाए  ।

 यदि  प्रतिपक्षी  दल  इस  ate
 की  हाई  देता  है  कि  वह  कांग्रेस

 दल
 से  बेहतर  लोकतंत्रवादीਂ

 है  तो  उन्हें  चर्चा में  भाग  लेना  चाहिए  चर्चा  मे  झाग
 २
 सेने  की  im सय  साग  लग  Dl  बजाय  AUS नर्पदि  वे  बाहर  चलें  जाते

 झै
 तो  teary  नहीं कर  रहे  ।
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 ण  वाण

 महात्मा गांधी ने  कहा  था  किਂ
 हमें प्यार

 झौर  स्नेह  सेलोगों  को  बदलना  होश  ate

 पक्षी दल  देश  विदेश  में  प्रचार  करके  कांग्रेस
 दल  को  नाराज  करना  चाहते  है  तो  इससे  लोगों के  हृदयों

 में  परिवतन  नहीं  far  जा  watt

 यदि  fatal  पक्ष  यह  तके  देता है  फि  वे  फांग्रेस  दल  के  सदस्यों  कीਂ  तुलना  में  afin

 त्र  प्रिय  तो  z  चर्चा  में  भाग  लेन  चाहिए  था  क्योंफि  इतनी  बात  पर  चर्चा  की
 जा

 चर्चा  में  भाग  लेन  श्रोर  लोकतंत्री  तरीकों के  प्रति  करने  के  बजाथ
 यदि

 वे

 चाक-ग्राउट  करते है  तो  वे  wot  भूमिप्ता  ठीक  सहीं  निभा  है  ।

 जहां  ९६  न्याधपालिका  का  सम्बन्ध  न्याथपालिका  के  समूचे  गठन  में  मुक्दमेत्राजी

 क्षेत्र में  नई  विलक्षणता  के  करण  परिवतद  हुमा  सरकार  हर  एक  चीज  की  देखभाल

 स्वयं  नहीं  कर  sa  हमने  न्यायपालिका  के  काम  कोया तो  न्यायाधिकरण  ap  अन्य

 विभिन्न  प्राधिकारों  को  बांटने  के  लिए  कार्यवाहों  की  हैं  ।

 न्य  लिक्य  रससदू  बीच  कभी  भी  बराबरी  wat  हो  सकती  ।  संसद्‌

 सर्वोच्च  है  इसे  नियुक्ति  बरखास्त  म्  शर  वेतन  का  भुगतान  alas

 प्राप्त  संसद्‌  ने  ही  कार्यपालिका  को  बनाया है  ।  यहां  an  कि  भी  गलो  प्रधान

 मंत्री जब  संसद्‌  में  बहुमत  खो देता  हैं  तो  उसे  पदच्युत  होना  पड़ता  है  ।  इसी  कारण  से  मंत्रि-परिषिदू
 में  प्रविश्वास  सम्बन्धी  उपबन्ध  किया  गया हैं  ।  न  तो  कार््रेयालिगग  we  न  ही  न्यायपालिका

 संसद्‌  को  बराबरी  नहीं  सकती  ।  ससद  सत्ता  मुझे  खुशी  है  कि  इस  सच्चाई  का

 स्वयं  प्रधान  मंत्री  ने  aaa  फिया  है  जब  उन्हों  +  यह  कहा  हमें  eq  की  प्रभुसत्ता  स्थापित

 मैं  किसी  cafes  के  कतेंव्यों  सम्बन्धों  उपबन्ध  का  स्वागत  करता  हूं  wt  किसी  भी

 ब्यक्ति को  सर कारी  सम्पत्ति  को  नुकसान  पहुंचाने  नहीं  fam  जाना  चाहिए  ।

 एक  खण्ड  द्वारा  इस  बात  की  व्यवस्था  की  गई  है  कि  केन्द्र  सरकार  अनप  राज्यों  में  पुलिस

 भ्रोर  सेना  भेज
 सकती  पश्चिम  बचाने  पयें  साम्यत्र।दी  (atzaarat)  दल  द्वारा  उत्पन्न

 कों
 गई

 परिस्थितियों  के  का ण  इस  उपाय  श्रावश्यकता  श्रान  पड़ी  है  क्योंकि  वहां  सरकारी  सम्पत्ति

 को  काफी  क्षति  पहुंचाई  गई  अत  कानून att  व्यवस्था  स्थिति
 को

 बताये  रखने  के

 लिए  तथा  उत्पादन के  लिए  कुछ  उपाय  हैं  ।

 जवाहरलाल  नेहरू  एक  फ़ेबियन  समा  जवादी  थे  फ़ेबियन  समाजवादी  का  समाजवाद

 को  प्राप्ति  घीरे  धीरे  प्राप्त  करना  लेकिन  scart  प्रधान  मंत्री  तेजी  से  समाजवाद  लाना

 चाहती  ये  सभी  विधान  निर्धन  व्यक्तियों  की  रक्षा  हेतु  बनाये जय  ताकि  भ्रमीर  लोग

 अधिक  adits  बन
 सकें

 प्रौर
 जहां  तक  सम्भव हो  सके  श्रारधिक  क्षेत्र  में इन

 दोनों  में  समानता

 कई  लोगों  ने  संविधान  में  a  शामिल  किये  जाने  पर  आपत्ति उठाई  है  1

 महात्मा  गांधी ने  स्वयं  कहा  है  कि  श्रधिकार  श्रौर  कतंव्य  एक  सिक्के के  दो  पहल हैं  ।  हम

 say  afaatey ay की  रक्षा  के  लिये  Tout  को  भूल  sta  हैं  1  are  यहि

 sit
 को

 संविधान  में  शामिल  गया  है  तो  वह  निश्चय ही  स्वागत  योग्य

 कतंव्यों के  सम्बन्ध  में  कुछ
 खण्ड  अस्पष्ट  हैं  श्रौर  पुनः

 दोहराये गये  Z|  कतंव्यों

 को  संक्षिप्त
 श्रौर  सुस्पष्ट

 बनाने
 के

 fad  थोड़ा हेर  फ़ेर  करने हेत
 लिखना  होगा
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 संविधान  निर्माण  के  मामने  में  हमें  सभा  की  प्रक्रिया  से  थोड़ा  ge  कर  चलना

 होगा  उन  सभी  सदस्यों  को  जोकि  किसी  विशेष  संशोधन  में  कुछ  परिवर्तन  चाहते

 हैं  भ्रथवा  किसी  खण्ड  का  लोप  कराना  चाहते  हैं  भ्रथवा  उसमें  कोई  नई  बात  जोड़ना  चाहते

 हैं  उन्हें  aia  विचार  प्रकट  करने  का  पुरा  पुरा  श्रवसर  दिया  जाना  चाहिये  मंत्नी  महोदय

 को  इस  शोर  ध्यान  देना  चाहिये  ।

 श्री  afaata  (grain):  विधि  मंत्री ने  कहा  है  कि  इस  मामले
 पर  बाहर  काफ़ी

 विस्तार  से  चर्चा  की  गई  है  wie  विपक्ष के  ale  org  विचार  ऊजदता के  समक्ष  पेश  विये  गये

 मैं  इस  मामले के  बारे में  उनसे  सहमत  नहीं हुं  ।  स्वर्ण  foe  समिति के  के  बारे

 में  श्रभिव्यक्ति  स्वतंत्रता  केवल  बहींदी  गई है  जहां  कि  विचार  उस  समिति  के  प्रतिवेदन

 के  अनुकुल  विपक्षी  दलों  को  राष्ट्रीय  वाद-विवाद के  लिये  समान  सुदिधि!एं  झथवा  इचसर

 प्रदान  नहीं  किये गये  हैं  ।

 यह  सच  हैकि  गत  दो  सप्ताह  से  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  प्रचार  ह्ञ्ना  कुछ
 ऐक

 समाचार  पत्तो ंने  विपक्षी  दलों के  सदसयों  के  विचारों  तथा  सत्ताधारी  दल  के  सदस्यों के  विचारों

 का  प्रचार  किया  यह  सरकार  ने  की  श्धिकार  वहीं  दिया है  ।

 संवैधानिक  afvadat  पर  विचार  करन ेके  लिए  एक  राष्ट्रीय  समीक्षा  समिति  गठित

 की  गई  है  जिसके  सदस्य  सर्वश्री  एच०  वी ०  शान्ति  डा०  दस्तूर

 झर  मैं हुं  तथा  श्री  कृष्ण  कान्त  उसके  Tiss  है  ।  समिति  पिछले  महींने  एक  बैठक  झ्र

 एक  गोष्ठी का  श्रायोजन  करना  चाहती  लेक्नि  उसे.इसकी  झ्वूमति  नहीं  दी  as  sei

 कहीं  श्रनुमति  दी  गई  वहां  बाद  में  बैठकों  पर  प्रतिबन्ध  लगा  दिया  गया था  ।

 मद्रास  में  श्रायोज़ित  नागरिक  स्वतंत्रता  सम्मेलन  में  श्री  के  श्री

 श्री  गोविन्द  भूतपुव  महा  अधिवक्ता  तथा  मैंने  अपने  विचार  व्यक्त  किये  पांच

 पृष्ठ  की  एक  रिपोर्ट  तैयार  करवे  प्रेस  को  भेजी  गई  थी  लैक्निसेंसर  ने  **प्रकाशनाथे नहं
 नहींਂ

 घोषित  करके  इस  सारी  fetid  को  ही  काट  feat  मैंने  झपने  दल  के  पत्न
 में

 संविधान  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  एक  लेख  लिखा  था  लेकिन  उसे  प्रकाशित  करने

 की  शझनुमति  नहीं  मिली ।

 श्री  गोखल ेने  बम्बई  में  कहा  थाकि  विपक्षी  दलों  को  चाहिये  कि  वे  जनता  Fat

 सन्देह  प्रकट  करने  के  स्थान  पर  सरवर  से  घिचार-विमशे  करें  ।  मैंने  ऐसा  करने  का  प्रयत्न  किया

 लेकिन  उसकी  भी  अनुमति  नहीं  दी  बम्बई  में  एक  बैठक  हुई  जिसमें  श्री
 ने

 भाषण

 श्री  ताराकुंडे  बोले  श्रौर  अन्य  कई  व्यक्तियों ने  भी  विचार  sae  far  इसब  विवरण

 तुगलक  प्रक्रिया  में  प्रवाशित  get  तौर  wa  के  कई  समाचार  पत्तों  में  भी  उत्लेख  विया  गया

 लेकिन  बाद में  उस  बैठक की  कार्यवाही  को
 प्रकाशित  नहीं  करने  दिया

 गया  ।

 इसी  प्रकार  श्री  के०  संथानम  ने  संशोधन  विधेयक  पर  विचार  प्रकट  किये  ।  उन्होंने
 100  समाचार  पत्नों

 को
 उस्ता  विवरण  भेजा  लेकिन  एक  समाचार  पत्न  को  भी  उसे  प्रकाशित

 नहीं  करने  दिया  गया
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 ्रापकों  ध्यान  होंगा  कि  द्रमुंक  ने  24d  संविध।न  संशोधन  विधेयक  का  समर्थन  fear

 था  ।  हम  क्सी  प्रगतिवादी  श्राथिक  कार्यवाही के  दिरोधी  नहीं हैं  ।  परतु  Bey  कहा

 हैकि  हमने  1971  में  जनता  से  विश्वासमत  प्राप्त  कर  लिया  तो  श्रापने  तुरन्त  ही  इन

 उपायों  को  क्यों  नहीं  किया  ?  क्या  BGA  sear  लगा  लिया  था  कि  श्रापात  स्थिति  घोषित  की  जायेगी  ॥

 यह  बात  स्पष्ट  हैकि  अप  fcor  5  ate  दौरान  क्सी  वायंक्रम  को  कार्यान्वित

 नहीं  कर  पाये  हैं  ।  ल् उ; लि  तक  दिश्वास  मत  प्राप्त  करने  का  प्रश्न  है  तो  अप  यट  कहें  कि  उसमें  बहुर

 @d  होता  है  ।  परन्तु  निर्वाचनों  पर  भी  तो  बहुत  व्यय  घ्र1घ  उन्हे =

 पद्धति  भी  बहुत  मंहगी  पड़ती  पर  हम  इसी  पद्धति  को  द्यों  पसन्द  वस्त

 हैं  !

 संसद  ही  जनता  की  भावनाओं  का  प्रतिनिधित्व  नहीं  करती  ।  ash  सभा

 की  अवधि  बढ़ा दी  प्रैस  क  गला  घोट  दिया  स्वं  निक  बैठकों  पर  प्रतिबन्ध  लंगा  दिया

 विपक्षी  दलों  को  जनता  की  भावनाश्रों  वा  पता  लगाने  की  श्रनुमति  नहीं दी
 गोशा  का  उदाहरण  हमारे  सामने है  |  गोमांतक  दल  गोझा  को  महाराष्ट्र  के

 साथ  मिलाने
 के

 पक्ष  में था  ।  चुनाव  में  उसकी  विजय  हुई  ।  लेक्नि  बाद  उब  उसी  प्रश्न  को  लेबर

 मतसंग्रह  हुमा  तो  जनताने  गोगना के  पृथक  झरिततव  का  समर्थन  दिया  ।

 मैं  यह  नहीं  कहता  कि  संविधान में  संशोधन  नहीं  क्या  जा  सकता  लेक्नि  हमारे  ala

 में  ऐसी  कौन  सी  चीज  हैजो  सरकार  को  झाधिक  या  सामाजिक  परिवतेन  लाने  से  रोकती है  ।

 यह  तो  केवल  इच्छाशक्ति  की  ah  ही  होती  है

 संशोधन  का  विरोध  मुख्यतया  मैं  इस  लिए  करता  हुं  बयोंधिਂ  इससे  सरकार  पर

 कोई  पाबन्दी  या  उसकी  कोई  सीमा  नहीं  रह  sain  रे  जुल्म  को  बढ़ावा

 मिलता  श्राप  सरवार  पर  लगी
 ge  पाबन्दियों  को  हटाना  चाहते  श्राप  शक्ति

 का  केन्द्रीकरण  कर  wagers  लिए  झप  acy  अनुसूची  को  ais  हर  अ्रधिन्यिम

 उसी  के  अ्न्तगंत  लाते  जा  यहां  तक  कि  शझांसूका  भी  इसी  sata
 रख

 दिया

 गया  है

 संसद  सर्वोच्च  नहीं  स्वॉच्च  तो  afta  भारत  की  इंगलड में
 भी

 संसद
 को  जब  सभी  शक्तियां  प्राप्त  हो  गयीं  तो  वहां  feadi  गड़बड़  फ़ौर

 संसद

 में  सत्ताधारी  दल  यह  उद्देश्य  हो  गया  कि  विरोधी  दल  वे  fi  भी  व्यद्ति  को

 संसद में  चून  कर  ना  ATT  दिया  जाये  यदि  श्राप  खण्ड  पास  वर  देते  हैं  तो  afema

 का  समूचा  भाग  3  ही  निकाल  दिया  जायेगा  झौर  उसके  झस्तगंत  मूलभूत  भी  स्मप्त

 हो  जायेंगे  ।

 केशवानन्द  भारती  मामले में  संदिधान के  fea  ग्राधारभूत  ढ़ांचे  की  बात  राती है  उसका

 aaa  भी  यह  है
 कि  संसद  को  श्रसीम  शक्ति

 प्राप्त
 श्राप

 एक  बार  बहुमत में  श्रा  गये
 हैं  तो  इसका  यह  wt  नही ंकि

 झाप  तानाशाह  बन  संसद  की  प्रभुसत्ता का  अर्थ  समूची
 wag  का  केन्द्रीकरण  नहीं  इस  विधेयक  को  पास  करने  का  झर्थ है  कि  म  श्रापात  स्थिति

 को  स्दव के  लिए  बनाये  रख  सकेंगे  मैं  झापसे  अपील  करताहूं  कि  सरकार  facet

 कार्यवाहियों  को  राष्ट्र  न  समझा  जाये

 मैं इस  विधेयक  का  प्रक्रिया  तथा  विषय  ag  दोनों  दृस्टियों  से
 विरोध  करता हूं

 ।
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 Amendment)  Bill

 ि  ं  ा  तय  $$

 श्री  दिनेश  चन्द्र  गोस्वासी  जैसे  मैं  देश  के  संवैधानिक  दिकास  के  इतिहास

 पर  दुष्टि  डालता  हूं  तो  मैं  देखता हूं  कि  areqrsaatar  सत्ता ने  भारतीय  जनता  के  संविधान

 निर्माण  करने  की  क्षमता  को  चनौतीਂ  दी  तब  यह  श्री  मोतीलाल  नेहरू  ही  थे  जिनके

 नेतृत्व में  हमारा  पहला  संविधान  तैयार  gar  स्वतंत्र  भारत में  पंडित  जवाहर  लाल  नेहरू  के

 नेतृत्व  में  हमें  संविधान  प्राप्त  हुप्ा  अज  हम  प्रधान  मंत्री  के  नेतृत्व  में  श्राथिक  प्रजातन्त्र

 के  लिए  संवैधानिक  संशोधान  कर  रहे

 संविधानकी  मौलिक  संरचना  के  सिद्धास्त  को  प्रस्तुत  किया  जा  रहा है
 ate  श्रास्ट्रेलिया

 के  संविधान  का  उल्लेख  किया  गया  इस  संदर्भ में  डा०  श्रम्बेडकर ने  कहा है  सभा

 नेइस  संविधान के  संशोधन के  श्रधिकार  से  जनता  को  वंचित  कर  संविधान  पर  निश्चयात्मकतां

 तौर  ग्रमोधत्व  की  सील  लगा  दी  है  ।  अमरीका  या  आस्ट्रेलिया  में  है  जहां  असाधारण

 शत  पूरी  करके  संविधान  में  संशोधन  किया  जाता  अपति  संविधान में  संशोधन  करने  के  लिए

 अधिक  सरल  प्रक्रिपा  की  व्यवस्था  श्रतः  इस  संदर्भ
 में  भ्रास्ट्रेलिया  जैसे  देशों  का  उत्लेख

 करना  नितान्त  असंगत  पंडित  जवाहर  लाल  नेहरू ने  स्पष्ट  शब्दो में  कहा  था  कि  संविधान

 सभा  या  श्रन्य  कोई  संसद  भावी  पीढ़ी  पर  प्रतिबन्ध  नहीं  लगा  सकती  इसलिए  संसद

 को  असीमित  शक्ति  दी  गई  है  भावी  पीढ़ियों  को  श्रपनी  नियती के  बारे में  स्वयं  निणय

 सेने  का  अधिकार  दिया  गया  है  ।

 प्रथम  संशोधन  जो  किया  जा  रहा है  यह  *समा  जवादीਂ  शब्द  झ्रन्त  स्थापित  करने के  बारे

 में  यह  राजनीतिक  परिवतन है  यह  इस  सदन  में  कोई  पहली  बार  नहीं  किया  जा  रहां

 e 1

 सभा  में  भी  श्री  के०  टी०  शाह  ने  संशोधन  प्रस्तृत  किया  था  fe  प्रस्तावना

 में  निरपेक्ष  शौर  समाजवादी  शब्द  ्रन्त:स्थापित  किया  जाय  ।  संविधान  सभा  के  वाद

 विवादों  से  पता  चलता  है  कि  देश  की  नई  को  समेकित  करने  सम्बन्धी  aaa

 का  सामना  करना  पड़ा  था  ।  aH  शक्तियां  हमारी  इस  को  समाप्त  करने  का  प्रयत्न

 कर  रही  हैं  ।  राज्य  सरकारें  श्रौर  मुस्लिमलीग  सहयोग  नहीं  दे  रही  हैं  ।  इस  समय  हमारे

 नेता  नहीं  चाहते  थे  कि  प्रतिक्रियावादियों  तोर  प्रगतिशील  शक्तियों  के  बीच  देश  में  नया

 मोर्चा  बने  ।

 एसी  कपा  बात  है  जो  श्राज  शब्द  लने  की  शझ्रावश्यकता  पड़ी  हैं
 ?  यहं

 इस।लए  अ्रावश्यक  समझा  गया  है  कि  इस  देश  का  सर्वोच्च  न्यप।यलिय  इन  शब्द  को  बिल्कुल

 भूल  गया हैं  |  wit  उतने  ada  निहित  स्वार्थी  are  वैयक्तिक  श्रधिकारी  के  पक्ष  में  संविधान

 को  व्याख्या  की  है  ।  अब  समय  श्र  गया  है  जबकि  प्रस्तावना  में  यह  स्पष्ट  कियां

 ara  हमारा  समाजवादी  देश  भविष्य  में  जब  कभी  हम  किसी  कानून  की  व्याख्या  करें  तो

 यहँ  बात  ध्यान  में  रखे  कि  समाज  की  भलाई  तौर  बेयक्तिक  अधिकारों  के  बीच  समाज  की

 भलाई  की  हो  श्रधिमान्यता  दी  जाये  ।''

 नागरिकों  के  कुछ  wast  होने  ated  ताकि  वें  ay  ऊर  निंजा  रख  सकें  ।

 हम  यद  कार्य  मौलिक  अधि  शिर  समाप्त  करने  के  लिए  नहीं  कर  रहे  बल्कि  इसलिए  कर  रहें

 हैं  कि  हम  ta  वलविएग  बचता  चाहते  हैं  जह  मौलिह  अधिहारों  प  र  कछ ह  द्  व्यक्तियों  का  ही
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 कमाना

 उठा  सकें  ।  देश  के  लाखों लोगों  की कब्जा  न
 बल्कि  देश

 की
 ary

 इनसे  लाभ

 झाकांक्षा  है  कि  वे  भी  इन  मौलिक  झधघिकारों को  प्राप्त  करें  ।  सामुदायिक  भलाई  को  ध्यान

 में  रखे  बिना  ऐसा  नहीं  किया  जा  संकता  ।  हमें  ऐसा  वातावरण  तैयार  करना  चाहिए  जिसमें

 सामाजिक  भलाई  को  व्यक्तिगत  श्रधिकारों  से  alap  महत्व  दिया  जाये

 हम  चाहते  हैं  कि  उद्योगों  का  विकास  परन्तु  सरकारी  पर  प्रति

 दिन हो  रहे  हमलों  के  होते हुए  ऐसा  त  हो  सकता है
 ?

 वर्तमान  संशोधनों  के  निर्देशक  सिद्धांतों  को  मौलिक  atari  की  तलना  में

 अधिक  ऊंचा  स्थान  गया  है  ।  संविधान  का  भी  यही  इरादा  था  कि

 सिद्धांतों  को  मौलिक  सिद्धांतों  2  श्रधिक  seer  दिया  जाये  क्योंकि  निर्देशक  सिद्धांत  समाज  के

 feared  हैं  शौर  क्योंकि  मौलिक  अधिकार  auafara  at geErtt  की  के
 सिए

 होते  हैं  ।

 प्रस्तावित  संशोधनों  का  एकमात्र  उद्देश्य  एक  ऐसे  वातावरण  की  स्थापना  करना  हैं  जिसमें  निधन

 निर्धनता  की  रेखा  &  निम्नਂ  स्तर  का  जोवन  बिताने  वाले  लोग  यह  कर  कि

 संविधान  के  तीसरे  श्रध्याय  में  प्रदत्त  मौलिक  alae?  से  उन्हें  क्या  लाभ  पहुंचें  ।

 पालिका  wart  प्रभावित  नहीं  होती  ।  केवल  इतना  किया  -  गया  कि  संसद  में  कुछ

 में  न्यायाधिकारिरियों  को  न्यायाधिकार  देने  की  शक्ति  ले  शीघ्र

 te  weer  पर  निणयਂ  केवल  तकनीकी न्याय  दिलाने  झर  ag  सुनिश्चत  करने  के  लिए

 वार्ता  के  पर  ही  यहँ  झावश्यक  था  ।  तीसरे  यह  सुर्निश्चितਂ  करने  लिए  कि  ऐसे

 भी  श्रनभवनी  व्यवित  हो  सबते  हैं  जो  कि  इस  तरह  के  Hwa  पर  face  कर  सकें  ।  प्राय

 पह  देखा  गया  है  कि  इन  में  wna  पर  निर्णय  सामाजिक  न्याय॑  की  ater  एक

 पक्षीय  ढंग  से  किया  जात  है  ।

 संविधानਂ  का  निर्माण  समय  awa  वर  ली  गई  थी  कि  सामाजिक  पारिवतंनਂ

 के  साथ  साथ  श्राधिकਂ  लोकतंत्र  की  स्थापना  fey  परिच्तनਂ  करने  पड़ेगे  |  हमने  इसी  लक्ष्य

 की  प्राप्ति  कां  प्रयास  कियां  हैं  ।

 श्री  वी ०
 अ्रलग दान शिप. कट

 (fase) :  :  मूझे  संविधान  सभा  का  सदस्य  होने  का  गौरव

 प्राप्त  था  !
 भारत

 के
 के

 संविधान  को  एक  महान  सहाराष्ट्रव।दी  डा०  झम्बेदवर  द्वारा
 प्ररतुत

 किया  गया  था  Wit  अराज  we  संविधान  को  भी  एक  wea  प्रसिद्ध  द्वारा

 पेश  किया  गया  है  ।  महात्मा  गांधी  ने  1939  में  वहां  था  कि  हमें  जनता  का  प्रतिनिधित्व

 करने  वाले  भारतीय  संविधान  का  निर्माण  करना  चाहिए  ।

 संविधान  मं  संशोधन
 करने  हैं  ।  सभा  के  बहुत  से

 सदस्यों  का  मत
 था  कि  संविधान  में  संशोधन  की  प्र त्रिया  सरल  हनी  चाहिए  ।  होंने  वहा

 कि  झपने  वाल  कुछ  वर्षों  में  संस्द्‌  को  बहुस्त  से  संशोधन  करने  की  शक्ति  च्य

 त्र  डा०  ग्रम्बेदवर  ने  कट्टी  था  कि  मैं  इस  काय  को  य््था  सम्भव  श्रासान  की  को

 कर  रहा हुं  ॥

 वास्तव  में  1971  श्रौर  1972 के
 के

 चुनावों
 में  जनला  का  श्रादेश  प्राप्त  हुआ  था  ।

 संशोधन  श्रावश्यकृता  को  ध्यान  में  रख त  कर  किये  जा  GE
 हैं

 ।  हम
 में

 संशोधन  करने  के  feu  वचनबद्ध  हैं

 35



 Kartika  3,  1898  (Saka); Constitution  (Forty-Fourth
 Amendment)  Bill

 (ait  वसन्त  साठे  पीठासीन  हुए  1)

 Shri  Vasant  Sathe  in  the  Chair

 भ्रालोचक  गण  way  को  न्यायपालिका  का  संरक्षक  प्रकट  करते  हैं  ।  कांग्रेस  पार्टी  ने

 स्यायपालिका  की  शक्ति  घटाने  की  कार्यवाही  नहीं  की  है  ।  हमने  उनको  विभिन्न  संवधनिक

 मामलों  पर  विचार  करने  को  कहा  परन्तु  न्यायपालिका  को  पूरा  न  कर  पाई  ।

 श्रनुच्छेद  19  में  7  प्रकार  की  स्वतस्त्रताश्रों  का  उल्लेख  है  ।  उनमें  श्रभिव्यक्ति  की  स्वतंत्रता

 mead  महत्वपूर्ण  है  ।  परन्तु  क्या  कोई  व्यक्ति  कल्पना  कर  सकता  हैं  कि  इस  श्रभिव्यक्ति

 ay  स्वतंत्रता में  gear  ate  fear  को  उकसाने  वाली  बातें  सम्मिलित  की  जा  सकती

 न्यायालयों  का  aden  था  वे  स्पष्ट  कर  देते  कि  श्रभिव्यक्ति  स्वतंत्रता  में  हत्या  शौर  हिसा  का

 प्रचार  नहीं  किया  जा  सकता  ।  परन्तु  उन्होंने  नहीं  किया  ।  जमीनदारी  उन्मूलन  कानून

 बनाने  के  लिए  हम  वचनबद्ध  थे  ।  पंड़ित  जी  ने  स्वतंत्रता  संग्राम  के  दिनों  में  ही  किसानों  को

 इस  बारे  में  ग्राश्वासन  था  ।  उन  वचनों  का  पालन  करते  हुए  जमीनदारी  उन्मूलन  कें

 कानूतਂ  बनायें  गये  ।  परन्तु  उन  कानूनों  को  रद  कर  दिया  गया  ।  न्यायालय  उन  काननों ध  को

 संविधान  के  श्रत्तगंत  सम्मिलित  न  कर  पायें  ।  हमें  संविधान  में  संशोधन  करना  पड़ा  |

 तमिलनाडु  बहुत  समय  से  qararaifert  का  घर  बना  रहा  है  ।  श्रमी  तक  भी  वहाँ

 पूथकतावाद  का  प्रचार  बन्द  नहीं  हश्र  alt  इसके  लिये  वे  भरसक  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ।
 1972  के  चुनाव  के  बाद  ही  वे  राज्यों  के  पूथक 3 ७  होने  के  श्रधिकार  का  Taq 7  करते  झ्रायें

 हैं  ।  श्री  venti  झपने  को  तमिलनाडु  का  मानते  थे  |

 1972  में  द्रमुक  की  बैठक  में  राज्यों  की  स्वायत्तता  का  प्रस्ताव  पारित

 किया  गया  था  ।  उसमें  राज्यों  की  स्वायत्तता  के  मामले  को  लेकर  श्री  करूणानिधि  ने  बताया

 कि  मुजीब  की  स्वायत्तता  की  मांग  ठुकराये  जाने  के  कारण  ही  पाकिस्तान  का  बटवारा  gar  ।

 झप्रैल  1973  में  एक  सम्मेलन  में  स्वतंत्र  तमिलनाडू  की  मांग  का  प्रस्ताव
 पारित  किया

 गया  ।

 श्रभिप्राय  यह  हैकि  ate  हम  राष्ट्र  विरोधी  कार्यवाहियों  के  विरूद्ध  दृढ़  कार्यवाही  नहीं

 करते  तो  यह  बुराई  बढ़ती  जायेगी  ।  इस  प्रकार  यह  परिवत॑न  शीघ्रता  में  नहीं  किए  जा  रहें

 हैं  ।

 इन  सहंत्वपूर्ण  कारणों  से  यह  संवैधानिक  संशोधन  ऐतिहासिक  महत्व  रखते

 स्थिति  यह  बन  गई  थी  कि  मोल्कि  श्रधिकारों  का  महत्व  बहुत  बढ़  गया  qt  तथा  निर्देशक

 सिद्धांत एक  पवित्र  भ्राज्ञा  का  रूप  ले  कर  रह  गये  थे  ।  हमें  TTTAT  है  कि  उक्त  स्थिति  में

 afta  लाया  गया  है  ।  समाज  के  कमजोर  वर्गों  के  हित  में  यह  एक  महत्वपूर्ण  कदम  है  ।

 कुछ  लोगों  ने  न्यायपालिका  की  स्वतंत्रता  के  मामले  को  बहुत  तूल  दिया  है  ।

 जस्टिस  छागला  ने  कहा  था  कि  संविधान  ने  न्यायालय  को  श्रसीम  शक्ति  दी  है  परन्तु

 वहीं  arta  मांग  करती  है  कि  उसका  उपयोग  पर्याप्त  बचाव  से  किया  जाये  ।  श्रनुच्छेद
 51  की  उप-धारा  को  ger  दिया  जाय े।
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 25  1976  संविधान  (  विधेयक

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  विधेयक  का  समथन  करता

 डा०  कलास  ९  1951  से  ga  संविधान  में  43  बार  संशोधन

 किया  गया  है  ।  इस  संसद्‌  संविधान  faaiarat  में  से  कई  जीवित  श्ौर  उन्होंने  इस  बात

 का  समर्थन  किया  था  कि  संसद्‌  सर्वोच्च  हैं  उसे  संविधान  मैं  संशोधन  करने  का  alaarz 2
 है

 ।

 अनुच्छेद  368  में  संविधान  संशोधन  की  प्रक्रिया  का  उल्लेख  है  ।  इसमें  व्यवस्था
 ह

 fa  शक्तियों  के  वितरण  के  बारे  में  संशोधनों  पर  50  प्रतिशत  से  अधिक  राज्य  विधान  aurat

 का  aug Tt  प्राप्त  हो  ।  संविधान  का  प्रथम  संशोधन  1951  में  श्री  जवाहरलाल  नेहरू  के  जीवन

 काल  में  FAT  था  ॥

 जिन  विषयों  के  नवम  झ्रनुसूचीਂ  में  शामिल  किया  गया  है  वहं  न्यायपालिका  की  परिधि

 में  नहीं  ard  ।  1951  में  13  श्रधिनियमों  को  इस  सुची  में  शामिल  किया  गया  था  ।  देश

 की  सामाजिक  में  सुधार  करने  तथा  उसे  श्रधिक  सशक्त  बनाने  के  लिए  ही  ऐसे

 किया  गया  था  वर्ष  1964  में  संशोधन  प्रस्तुत  किया  गया  जिसके  झन्तर्गतਂ  43  श्रतिरिक्त

 भ्रघिनियमों  को  भी  नव्‌म्‌  भ्रनूसुची  में  शामिल  किया  गया  ।  इसी  प्रकार  संविधान  के

 तथा  संशोधनों के  माध्यम  यह  स्पष्ट  करवाने  की  चेष्टा  की  गई  कि  संसद

 को  संविधान  में  वर्णित  मौलिक  श्रधिकारों  में  संशोधन  करने  का  शभ्रधिकार  है  ।  इसी  प्रकार

 परिवतित  परिस्थितियों  के  acd  में  कांग्रेस  सरकार  नें  संविधान  के  40  संशोधन  कर  दियें

 इतिहास  इस  बात  का  साक्षी है  fe  कांग्रेस  सरकार  जनता  की  श्राकांक्षा्रों का  प्रतिनिधित्व

 करती  है  तथा  कह  सदा ही  समयानुसार  संविधान  में  संशोधन  करती  रही  अ्रत्यथा  अब  wl

 अधान  मंत्री  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  ने  यह  निणंय  कर  लिया  है  कि  देश  में  सामाजिक-प्राथिक  सुधार

 लाने  के  लिए  ag  यह  नहीं  चाहती  न्यायपालिका  किसी  प्रकार  से  उनके  रास्ते  में  ary  ।

 इसी  उद्देश्य  के  लिए  श्रब  संविधान  का  संशोधन  प्रस्तुत  किया  गया  संविधान  संशोधनों

 पर  राष्ट्रीय  स्तर  पर  बहस  की  जा  चूकी  है  ।  इसीलिए  मैं  श्रब  इन  संशोधनों  का  समंथन  कर  रहा

 gl

 विधि  मंत्री  ने  ठीक  ही  कहा  है  कि  aq  सर्वोच्च है  ।  इसलिए  किसी  प्रकार  की  संविधान

 सभा  के  गठन  की  कोई  श्रावश्यकता  नहीं  है  ।  शर्त  हमें  यह  संशोधन  पारित  कर  यह  साबित

 कर  देना  चाहिए  कि  संसद्‌  की  सत्ता  सर्वोच्च  है  ।  इसके  साथ  ही  मैं  मंत्री  महोदय  से  निवेदन

 करता  हूं  कि  उन्हें  मेरे  परिवार  नियोजन  तथा  सभी  योग्य  व्यक्तियों  को  रोजगार  देने  के  सम्बत्ध

 में  दिये  गये  संशोधनों  पर  उचित  ध्यान  देना  चाहिए  ।  सम्पत्ति  का  श्रधिकार  समाप्त  कर  दिया

 जाना  रोजगार  प्राप्त  करने  का  श्रधिकार  निदेशक  सिद्धांतों  की  सूची  में  शामिल  किया

 जाना  चाहिए  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  संविधान  संशोधन  विशेषक  का  समन  करता  हूं  ।

 श्री  बी०  श्रार०
 शुक्ल  :  faced  दलों  द्वारा यह  मांग  की  गई  है  कि  संविधान

 संशोधनों  के  बारे  में  जनमत  are  किया  जाना  चाहिए  |  परन्तु  विधि  मंत्री  तथा  अन्य

 विधि  विज्ञों  द्वारा  इस  मांग  का  भरपूर  खण्डन  किया  गया  है  ।  मैं  भी  इस  सम्बन्ध  में  यद्वी

 निवेदन  करना  चाहत  हूं  कि  जब  हमारा  मूल  संविधान  बनाते  समय  किसी  प्रकार  का  जनमत

 lz  नदीं  कराया  गया  था  तो  फिर  भला  इन  संशोधनों  के  लिए  संविधान  सभा  की  क्या

 श्रावश्यकता  है
 ?  वर्तमान  संसद्‌  का  गठन  तो  व्पस्यक  मताधिकार  के  mare  पर  fat  गया
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 1  ।  शर्त  वह  संविधान  में  संशोधन  करने के  लिए  मूल  संविधान  सभा  की  तुलना  में  alae

 सक्षम है  ।

 wa  दूसरा  प्रश्न  यह  उठता  है  कि  भारतीय  राजनीतिक  प्रणाली  में  प्रभुसत्ता  किसके

 हाथ  रहती

 लोगों  का  कहना  हैं  fe  वह  प्रभुसत्ता  विधान  मण्डल '  कार्यपालिका

 में  विभाजित  है  ।  किन्तु  मेरी  राय  में  प्रभुसत्ता  का  शरथ  एक  शवित  से  है  जिसका  कि
 wey

 महत्व  के  सभी  मामलों  में  श्रन्तिम  झोर  निर्णायक  कथन  होता  है  ।

 हमारे  संविधान  का  निर्माण  एक  पृष्ठभूमि  तथा  परिप्रेक्ष्य  को  सामने  रख  कर

 किया  गया
 था  ।

 उस  समय  देश
 में

 कुछ  नरेश  थे  जो
 कि

 श्रपती  सम्पत्ति  का
 बटवारां  नहीं

 a
 चाहते  थे  ।  वें  सम्पत्ति  पर  एकाधिकार  चाहते  थे  ।  कुछ  ऐसे

 लोग  थे  जो  व्यापारी

 थे  ।  कुछ  वकील  थे
 ।  कुछ  सामन्तशाही  थे  अर  कुछ  थे  ।  इसलिए  संविधान

 सभा  ने  जो  मूल  संविधान  स्वीकार  किया  वह  ax  कुछ नहीं  श्रपितु  दस्तावेज  है

 जो  कि  उस  समय  के  लोगों  के  हितों  समय  के  sage  था

 wa  प्रश्त  यह  है  fa  संविधान  के  गत  25  ae  .  के  aaa के  श्रनभवਂ  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  क्या  श्रब  इसमें  संशोधनਂ  करने  की  श्रावश्यक॑ता  है  '?  स्वयं  WeaTaat  में  लोगों  की  वैचारिक

 झाकांक्षाएं  प्रतिष्ठापित  जिसमें  लोगों  को  श्रांथिक  सामाजिक  न्याय  सुनिश्चित

 किया  गया  है  ।  जब  तक  समाजवाद  को  लक्ष्य  मानਂ  लिया  जाता  तब  संमंतावादी

 समाज  के  श्राधार  पर  सामाजिक  परिवर्तन  करनें  की  बात  नहीं  सोची  जा  सकती  ।.  यदि  संधिधान

 में  यह  लक्ष्य स्पष्ट  रूप  से  श्रंकित  नहीं है  हमारा  यह  कतंव्यं  है  कि  हम  इसे  बिना  किसी
 गलती के  लोगों के के

 समक्ष  प्रस्तुत  स्पष्ट  करें  ।  यहीं  कारण  है  कि  संविधान  प्रस्तावना में

 समाजवाद  को  स्पष्ट  रूप  से  स्थान  दिया  जा  रहा  है  ।

 इसके  श्रतिरिक्त  कु  संगठनों  तथा  कुछ  लोगों  की  गतिंविधियों  पर  प्रतिबस्ध  लगाने

 का  प्रश्न  सामने  श्राता  है  ।  वाक  स्वतन्त्रता  .  के  नाम  पर  समाज  विरोधी  तत्व  तथा

 कानूनी  संगठन  कुछ  बातों  प्रचार  रहे  हैं  ।  जिनका
 उद्देश्य

 देश  में  संसदीय
 लोकतन्त्र

 को  समाप्त  करना  है  उचित  यही  है  कि  में  एक  ऐसा  संशोधन  हो  क्रि  संसद्‌  ऐसे

 देश-विरोधी  संगठनों  पर  रोक  लगाने के  लिंए  सक्षम  हो  ।

 feat  राज्य  में  उस  राज्य  की  श्रममति  के  बिना  केन्द्रीय  बलों  को  तैनात  करने  जिसके

 लिए  संविधान  उपबन्ध  करने  की  की  गई  &,  एक  सदस्य  ने  श्रापत्ति की  ।  ऐसे  देश
 में

 जहां  कभी  श्रकस्मात  विखण्डनकारी  प्रवृत्तियां  उत्पन्न  ज़ाये  श्रौर  वहां  की  wt  उस

 सरकार
 का

 शौर  उस  राज्य  कीਂ  केन्द्रीय
 से  न

 बनती  हो
 तो  ऐसी  हालत

 में  केन्द्रीय सरकार  को  उसः  राज्य
 में

 goer  पुलिसਂ  बल  तैनात  करने  का  है  1  अन्यथा

 देश

 की

 एकता  तथा

 को

 बनाए  नहीं  रखा

 जया

 सकता  श्रह  यह  बहुत
 हीं

 हितकारी उपबन्ध  1.
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 जहां  तक  न्यायाधिकरणों का  सम्बन्ध  यद्यपि  श्रायकर  सेवा

 करण  श्रादि  ने  श्रच्छा  काय  किया  है
 ।

 फिर  भीं  प्रश्न  यह  है
 कि  इन

 न्यायाधिकरणों  का  गठन

 किस  तरह  से  होगा
 ।  इन

 न्यायाधिकरणों
 को

 किस  ढंग
 से

 चलाया  जाना  जाहिए  ताकि
 ये

 न्यायालयों  तथा  उच्चतम  की  भांति  जनता  का  विश्वास  जीत  सके ं।

 इस  सम्बन्ध  में  एक  कठिनाई  यह  हैਂ  कि  न्यायाधिकरणों  के  निर्णय  के  विरुद्ध  उच्च  न्यायालयाँ

 में  किसी  तरह  की  कोई  श्रपील  नहीं  होगी  सौर  इन  न्याय  न्यायाधिकरणों  द्वारा  दिये  गये  निर्णयों

 का  शुद्धिकरण  केवल  उच्चतम  न्यायालय ही
 करेगा  ।  चूंकि  हमारे  देश  में  ofernter  जनता  fad

 हैः  जिसकी  उच्चतम  न्यायालय  तक  पहुंच  नहीं  है  इसलिए  इसका  मतलब  शौर  कुछ  नहीं  बल्कि  यह

 gor  कि  गरीब  लोगों  की -
 उच्चतम  तक  पहुंचने  के  श्रधिकार  से  ही  वंचित

 करना ।  इस  दिशा  परिवर्तन  wed  ्रावश्यकता है  ।

 इस  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  कतंव्यों  को  भी  नियमित  किया  गया  है  ।  उदाहरण

 के  लिए  इसका  उद्देश्य  यह  उपबन्ध  करना  है  कि  प्रत्येक  नागरिक  को
 उन

 सिद्धांतों  का  पालन

 करना  चाहिए  जिसंसे  हमारे  स्वतन्त्रता  संघर्ष  को  प्रेरणी  मिली  ।  सामाजिके  सौर

 शिकायतों  को  दूर  करने  के  लिए  कभी-कभी  भूख  हड़ताल  द्वारा  भी  स्वतन्त्रता  संघष  की  प्रेरणा

 wat  है  ।  किन्तु  सरकार  जानतीं  है  कि  भूख  हुड़लात  सहारा  लेकर  fea.  तरह  प्रशासन

 को  तंग  किया  गया  है  ।  कर्तेव्यों  वाले  श्रध्याय॑ पर  विचार  किया  जाना

 जहां  तक  मौलिक  श्रधिकारों  का  संम्बन्ध  निस्सन्देह  ये  महत्वपूर्ण  हैं श्रौर  प्रत्येक  स्वतंत्र

 लोकतांब्रिक  देश  को  उन्हें  सम्मान  देना  चाहिए  ।  मौलिक  श्रधिकार  पवित्र  होते  वे  मूल्यवान

 होतें  किंग्तु  निदेशक  सिद्धान्तों  की  उपेक्षा
 नहीं

 की  जा  सकती  ।  fata
 सिद्धांतों

 तथा  atte

 अधिकारों के  बीचं  एक  प्रकार  का  सांमजस्य  पंदा  किया  जाना  चाहिए  ।  सत्ता  तथा  धन  के

 करण  की  प्रवृति  भीं  समाप्त  की  जानी  चाहिए  ।

 श्रो  पी०  श्र  faa  में  इसं-विधेयक  का  समर्थन  करतां  हूं  क्योंकि इसमें  कुछ

 प्रावधान एसे  हैं  जो  हमारी  वतमान  श्रों का  समाधान  करने  के  लिये  aga  जरूरी  हैं  देश  में  हुई

 के
 कारण  राष्ट्रवार  तथा  निरपेक्षता  '  जेसे  शब्दों  को  संविधान  में  रखना  जरूरी  हो  गया  हूँ  ।

 इस:विधेयक के  बार  में  सबसे  बड़ी  श्रापत्ति  यह  हैं  कि  जेल:में  बंद  संसद्‌  सदस्य Ru  सम्बन्ध में  श्रपने
 विचार  प्रकट  नहीं  कर  सकते  ।  यहं  बेचल  भावनात्मक  ही  किसी  के  afaere. में
 कालचक्र  किसी  व्यक्ति  विशेष  का  इंतजार  नहीं  करता  ।

 पिछले  श्रा  म  चुनावों  में  कांग्रेस  ने  यह  स्पष्ट  कर  दिया  था  कि  यदि हम  सत्ता  में  तो  हम
 संविधान

 में  कुछ  परिवतेंन करेंगे  भ्रौर  रुत्ता
 में  श्र।ने

 वे  ब।द हम
 afagia Ft

 न  में
 संशो

 धन
 क  रते  झाये हैं

 के  समक्ष  यह  पहला  संविधान  संशोधन  विधेयक  नहीं  हैं  I

 मैं  कुछ  संदस्यों  की  इस  राय  के  विरुद्ध  हूं  कि  एक  संविधान  सभा  बनायी  जाये  या  हमें  इस  सभा  को

 संविधान  सभा  में
 बदल-कार  एक  नया  संविधान  बना  कर  देश  में  कुछ  TAA Pay  परिवर्तन  करने  यह

 नही ंहै
 ।

 हमें  श्रनुच्छेद  368 के  श्रन्तगंत  सं  विधान  में  संशोधन  क  रने  की  शक्ति  प्राप्त

 so
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 कुछ  लोग  प्रस्तावना में  wer  रखने के  घिरुद्ध  उनका  कहना है  कि
 किसी  एक

 दल  की  नीति  wea  दलों  पर  नहीं  थोपी  जानी  चाहिए  जो  कि  समाजवाद  में  विश्वास  करते  हों  या

 ag  कहना  भी  संधा  श्रनुचित  है  कि  हम  प्रस्तावना  में  समाजवाद  शब्द  रखकर  श्रन्य  दलों  पर  समाजवादी

 विचारधारा  लाद  रहे  हम  इन  तम्गम  वर्षों  में  समाजवाद  के  माग  का  श्रनुसरण  करते  भ्नौीय  हैं  पौर

 हम  चाहते हैं  कि  हम  कम  से  कम  ध्रगली पीढ़ी  तक  इस  मार्ग से  faataa a न  इसी  कारण  से  हमने

 Ue  शब्द  प्रस्तावना में  रखा है  ।

 निदेशक  सिद्धान्तों  के  बार  में  हमने  देखना  है  कि  क्या  किसी  मामले  पर  न्यायालय  को  कुछ  कहना

 है  या  कोई  विशेष  विधान  वास्तव  में  कुछ  निदेशक  सिद्धान्तों  को  कार्यान्वित  क  रने  के  लिये  है  ।  मेरा  विचार

 है  कि  धिक  सुविधाजनक  यहीं  होगा  कि  यह  बात  निर्णय  के  लिये  न्यायालयों  पर  ही  छोड  दी  जाये  कि

 क्या  हम  सभा  किसी  राज्य  विधान  सभा  द्वारा  पेश  किया  गया  कोई  विधान  वास्तव में  सिद्धान्तों

 के  कार्यान्वयन  के  लिए  है  या  नहीं  ।  किन्तु  इसका  निर्णय  सभा  करती  है  ।

 ag  शिकायत  भी  की  गयी  है  कि  हम  कीਂ  स्वायत्तता  पर  अतिक्रमण  कर  रहे  शुरू

 से  ही  हमा
 रा

 संविधान  सब  राज्यों  के  प्रति  एकात्मक  रहा  है  मैं  इस  से  बहुत  खुश  नहीं  हूं  ।  किन्तु बाद  में

 जो  घटनायें  हुई हैं  उन्हें  ध्यान  में  रखते  हुये  श्रौर  कुछ  राज्यों ने  जिस  ढंग  से  व्यवहा  रकिया  उसे  ध्यान  में

 रखते  हुये  यद  महसुस  करता  हूं  कि  राज्यों  की  स्वायत्तता  कुछ  हृद  तक  समाप्त  की  जानी  चाहिये  ।

 afe  कुछेक  विषय  राज्य  सूची  से  निकल  कर  समवर्ती  सुची  में  लायें  केन्द्र  झावश्यकता  पड़ने  पर  किसी

 राज्य  में  सेना  भेजने  का  WAPI TAT ले  ले  तो  इसमें  कोई  गलत  बात  नहीं है  ।

 न्यायालय  पुर  सम्मान  के  पात्र  होने  चाहियें  सर्वोच्च  न्यायालय  को  वास्तव  में  सर्वोच्च  ही  मानना

 लेकिन इसका  यह  नथ  नहीं कि  वह  सं  सद  की  प्रभुसत्ता के  बार  में  ही  प्रश्न  करने
 सर्वोच्च

 न्यायालय  की  भी  कुछ  सीमाएं  प्रत्येक  मामले  की  व्याख्या  का  wrt  न्यायालयों  को  सौंपना  हमारी

 बद्धिमत्ताद्वी  दूसरी  श्रोर  नीति  निर्धारण  शौर प्रभुसत्ता के  सभी  मामले  स सदू  पर  छोड़ना  उच्चतम

 न्यायालय  की  बुद्धिमता  होगी  ।
 मैंने  और  कुछ  wea  माननीय  सदस्यों  ने  सं  meat  रखे  इनका  उद्देश्य

 विधेयक  में  कुछ  त्रुटियों  को  हटाना  है

 थ्रो  जगन्नाथ  राव  :  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता हूं  |  इस  संशोधन

 विधेयक  को  ठीक  समय  पर  ही  लाया  मया  झ्ाजादी  के  बाद  हमने  जनता  की  भावनायें  AIT

 जगाई हैं  गौर  हमने  उनको  वचन  दिया  है  कि  हम  उनके  साथ  सही  व्यवहार  करेंगे  ।  शर्त  यहं

 धावश्यक हो  गया  है  कि  हम  ऐ  सा  विधेयक लायें  जिंससे  निदेशक  सिद्धान्तों  को  लागू  करने  सम्बन्धी  विधान

 के  रास्ते में  श्राने  वाली  ATATAY WIT प्रौर  श्रवरोधीं  को  समाप्त  .  किया जा  सके  ।  हमने  संविधान में  43

 बार  संशोधन  किया  है  श्रौर  अब  यह  कहने  का  कोई  अरथ  नहीं  है  कि  ससदू  को  संवंधालिक  नहीं

 हैं  भौर  केबल  संविधान  सभा ही  संविधान में  संशोधन कर  सकती  हमने  1971  में  ही  जनता

 झष  लिया  था  प्रौर  सरकार  प्रावश्यकता  श्रनुसा र  संविधान  में  संशोधन  करने  के  लिए  तैयार हैं
 |

 जहाँ  तक  राजनैतिक  पहलू  का  सम्बन्ध  है  इस  पर  wlan aa बल
 दिया  गया  है  यद्यपि

 झाधिक  दर्शन  में  सन्निहित  श्रब  इस  बात  पर  विचार  करने  का  समय  श्रा  गया है  कि जब

 sites  पहलू  के  वास्तविक  महत्व  नहीं  देंगे  We  उसे  कार्यास्वित  नहीं  करेंगे  तथा  जनता  सुदुढ़
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 नहीं  बनायेंगे  तो  25  वर्ष  में  बना  यह  राजनैतिक  प्रस्ताव  मजबूत  नहीं  होगा  ।  श्रत  :  ag  संशोधन

 नितांत  आवश्यक  है  यह  कोई  व्यक्ति  नहीं  कह  सकता  कि  निर्देशक  सिद्धांत  कार्यास्वित  नहीं  करनें

 चाहिए  श्रनुच्छेद  31  को  पास  करने  सेਂ  सम्पत्ति  के  ग्रधिकार  का  कोई  महत्व  नहीं  होगा

 यह  मौलिक  श्रधिकार  नहीं है  बल्कि  अधिकार  मात्र  हैं  ।

 जहां  तक  प्रस्तावना  का  सम्बन्ध  इसका  शब्द  विस्यास  इतना  सुन्दर  है  कि  इसमें  दो  नर

 शब्द  जोड़ने  से  यह  तौर  हो  जायेगा  ।  श्रर्त  प्रस्तावना  में  संशोधन  करने  पर  कोई  श्राप
 तों

 नहीं  होनी  चाहिए  ्रौर  प्रत्येक  व्यतित  को  इस  बात  की  सराहना  करनी  चाहिए  कि  मौलिक  भ्रधिकार

 में  सन्निहित  निदेशक  सिद्धांतों  के  eT  हैं  जब  wal  इन  निदेशक  सिद्धान्तों  को  करने

 के  लिए  विधान  बनाने  की  श्रावश्यकता  पड़े  तो  सौलिक  श्रधिकारों  की  तुलना  में  इन्हें  प्राथमिकता

 दी  जानी  चाहिए  1

 न्यायपालिका  के  बारे में  उल्लेख  fear  war  न्यायिक  समीक्षा  संविधान  NAT  की

 संबंधानिकता  पर  विचार  करने  क  श्रधिकार  नहीं  देती  है  ।  वह  संविधान  के  विभिन्न  श्रनुच्छे दों

 के  fasaq  सान  कर  अरन्य  कानूनों  का  परीक्षण  कर  सकती  हू  ।  हम  सर्वोच्च  न्यायालय  तथा  उच्च

 FATATAAT  की  wfsayy  या  श्रधिकार  नहीं  ले  रहे  हैं  श्रब  उच्च  न्यायालयों  के  राज्य  के  कानूनों

 की  वेघानिकता  के  प्रश्न  की  जांच  करने  का  ही  शधिकार  दिया  जा  रहा  है  ।  हम  नागरिक  का  वह

 श्रघिकार  वापस  ल  रहे  हैं  जिससे  वह  केन्द्रीय  विधान  उच्च  न्यायालय  में  नियम  या  विनियमन  करने

 का  प्रश्न  उठा  सकता  हैं  ।  aa  यह  श्रधिकार  उच्चतम  न्यायालय  को  दिया  गया  हैं  |

 उच्च  न्यायालयों  को  भी  यह  ग्रधिकार  दिये  जायें  कि  वे  केन्द्रीय  झ्धिनियमों  के  विरुद्ध  fara

 को  सुन  सकें  श्रत्यथा  लोगों  को  बहुत  कठिनाई  हो  जाएगी  या  ऐसा  उपबन्ध  किया  सकता  है  कि

 उच्च  न्यायालय  किसी  wader  को  स्वीकार  कर  उसे  उच्चतम  न्यायालय  को  भेज  दे  |

 वास्तव  में  उच्च  न्यायालयों  के  क्षेत्राधिकार  का  विस्तार  किया  गया है  ।  यद्यपि  कुछ

 मामले  उनके  क्षेत्राधिकार  से  निकाल  लिए  गये  हैं  फिर  भी  उनका  क्षेत्राधिकार  sar  ही  है  उच्चतम

 न्यायालय  द्वारा  दिये  जाने  are  निर्णय  के  मामले  में  aes  दो-तिहाई  बहुमत  का  सिद्धान्त  प्रपनाया

 मैं  मानता  हूं  कि  निर्णय  स्पष्ट  बहुमत  से  होना  चाहिये  ।  उसके  लिये तो  न्यायपीठ

 में  न्यायाधीशों  की  संख्या  बढा
 दी  जानी  चाहियें  ।  न्यायालयों  में  ऐसे  न्यायाधीश  faraa 2°  किये  जापें

 जिनके  बारे  में  पता  हो  ।

 अनुच्छेद  74  का  संशोधन  कुछ  ऐसा  महत्वपूर्ण  नहीं  है  जिसकी  पर्याप्त  श्रालोचना  की  जायें  ।

 राष्ट्रपति  तो  संवैधानिक  प्रमुख  है ंही  ।  श्रब  यह  बात  और  साफ  हो  गई  है  ।

 न्यायालय  की  शर्वित  समाप्त  नहीं  की  जा  रही  कि  केवल  इतना ही  द  कि  उच्चतम  न्यायालय

 तीसरी  सभा  के  रूप
 में  नहीं  होना  चाहियें  ।  संवैधानिक  मामलों  में  संसद  ब्रौर  हम

 लोग  सर्वोच्च  हैं  बाकी  मामलों  में  न्यायालय  में  विवार  किया  जा  सकता  है  ।

 खण्ड  59  की  भी  कोई  नहीं  की  जानी  चाहिये  क्योंकि  मूल  संविधान  के  भ्रनुच्छेद
 392  में  भी  यह  सब  निहित  है  ।

 वंविधान  क  संशोधन  करते  समय  राज्य  का  यह  कमेब्य  होना  चाहिये  कि  fates
 ary  y  rors सिद्धान्तों  को  पूरी  तरह  कार्यान्वित  किया  प  |  हमें  महात्मा  गांधी  का  पुर्ग  स्वराज्य  लाने
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 जगन्नाथ  राव ||

 प्रयत्न  करना  चाहिये  जिससे  राजनीतिक  TaTeaaT  के  साथ-साथ  श्राधिक  स्वतन्त्रता  भी  प्राप्त  हो

 सके  ।  इस  दिंशा  में  कार्यक्रम  एक  श्रच्छा  श्रारम्भ है  हमारा  समाजवाद  हमारी

 mart के  भ्रनुसार  है  ।  हमारा  संविधान  विश्व  के  सबसे  aes  संविधानों
 में

 से  एक  है  ।.  विश्व

 की  सभी  राजनीतिक  पद्धतियों  का .  इसमें  निचोड़  है  ।

 Shri  K.N.  ‘Madhukar’  (Kesaria)  :  Sir,  I  welcome  this  measure,  The  political  climate  and
 the  situation  created  earlier  inspired  the  people  to  ask  the  Government  to  bring  forward  this

 Amendment  Bill.

 But  to  day  certain  elements  are  there  who  want  to  block  the  passage  of  this  Bil]  on  one

 pretext  or  the  other:  It  js  a  matter  of  great  satisfaction  that  the  Prime  Minister  has  stated  that
 the  Parliament  is  supreme  and  is  fully  empowered  to  amend  the  Constitution.  People  welcome
 socialism  and  secularism,  but  the  aforesaid  forces  intend  to  reverse  the-trend  of  socialism
 that  was  set  in  since  the  Bank  Nationalisation  in  1969.  Government  s  hould  be  cautious  of  such
 forces  and  all  the  progressive  |  elements  should  endeavour  to  get  this  legislation  passed  19
 this  very  session.

 There-has  been  long  standing  discussion  on  the  name  and  socialism.  But  we  cen=
 not  set  aside  the  scientific  interpretation  of  socialism.  We  can  deviate  frcm  the  eccepted  path  a
 bit  according  to  our  needs  but  the  basic  elements  of  socialism  should  remain  intact,  51.6]  should
 be  taken  to

 define.more  clearly  the
 definition

 of  socialism.

 ‘In  this  Bill  it  should  also  be  made  clear  as  to  which  party  is  nations]  or  which  is  enti~
 national  as  also  the  national  programmes.  There  cannot  be  two  opinicris  atout  the  integrity
 of  the  country  to  be  preserved  at  every  cost,  But  we  must  clearly  define  the’  term  nationalism.
 It  should  be  clearly  demarcated  as  to  which  is  a  national  or  anti-national  activity.  We  are  afraid
 that  officials  may  not  misuse  this  provision.  The  Prime  Minister  or  the  Law  Minister  should
 remove  apprehensions  in  this  regard.  We  should  honestly  follow  the  path  of  socialism,  secula-
 rism  and  democracy,  only  then  we  can  make  progress.

 श्री  बी०  ato  नायक  :  मेरा  विचार  है  कि  मल  म्रधिकोरों  में  से  केवल  सम्पत्ति

 के  श्रधिकार  को  हटाने  से  कुछ  विशेष  लाभ  नहीं  होगा  ।  जब  तक  नागरिकों  के  सम्पत्ति  प्रधिकार

 को  उनके  स्थान  पर  काम  का  श्रौर  जीवन  निर्वाह  का  प्रतिस्थापित

 नहीं  किया  जाता  तब  तक  हमारा  समाजवादी  गणतंत्र  अधूरा

 यदिਂ  कामਂ  का  श्रधिकार  श्रौर  जीवन  निर्वाह  का  श्रधिकार  मौलिक  झ्रधिकारों  में  शामिल

 जाते  हैं  तो  लोगों  के  मन  जिन्हें  भूमि  सुधार  के  कारण  सम्पत्ति  प्राप्त  हुई  है  हमारी

 जनसंख्या  वे  80  प्रतिशत  लोगों  के  दिमाग  से  यह  भय  दूर  हो  जायेंगा  कि  हमारा  देश  एक

 दी  देश  से  भिन्न  नहीं  है  ।  इस  परिवर्तन  के  लिये  अ्रभी  बिलम्ब  नहीं हुआ  है
 ।  करोड़ों  लोगों को  यह

 विश्वास  दिलाया  जाना  चाहिये  कि  इस  कार्य  का  उद्देश्य वांछतीय  परिवर्तन  लाना

 जहां  तक  गणतंत्रਂ  नाम  जाने का  सम्बन्ध  लगता  है  कि  हमने  इसमें
 eae

 सामाजिक  एन  का  amram  किया है  निदेशक  सिद्धान्तों  में  कुछ  स्वागत  योग्य  परिवर्तन  fay

 हैं  19  (1)  के  अन्तर्गत  7 TETRT  को
 कम

 किया  जाना  उपयुवत  है  ।

 इस  संशोधन  विधेयक  में  59  खण्ड  हैं  द्वारा  कट्पय  मूल  बातों  पर  प्रभाव  पड़ता  है  ॥

 शरत  पर  शर  गहन  तथा  विस्तार  से  विवार  किये  जाने  की  श्रावश्यकता  है  ।  मेरा  सुझाव

 यह  है  कि  इसे  एक  संयुवत  समिति  को  सौंप  दिया  जाये  ।  उसे  कहा  जाये
 कि

 वह  एक  निर्धारित

 अवधि  के  भीतर  भ्रपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करे  ।  इससे  विरोधी  पक्ष  को  भी  यह  कहने का  श्रवसर

 नहीं  मिलेंगा  कि  इस  विधेयक  पर  पर्याप्त  चर्चा  नहीं  हुई  है  ।
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 Oa

 जरी  इसहाक  wet  पीठासीन

 ShriIshaque  Sambhali  in  the  Chair

 श्री  प्रियरंजन दास  मुंगी  :  इस  विधेयक  का  मैं  स्वागत

 करता हुं  शर  उसके  लिये  विधि  मंत्री  को  धन्यवाद देता  हूं  ।  देश में
 जो  श्राधिक  श्र  सामाजिक

 यरिवर्तन  लायेਂ  जाने  हैं  उन्हीं  से  सम्बन्धितਂ  उपबन्धों  का  इसमें  समावेश  किया  गया  है  ।  इससे  हमारे

 महान  नेता  पंडित  जवाहरलाल  नेहरू के  सपने  काफी हद  तक  साकार  हो  जायेंगे  ।

 यह  केवल  एक  दल  विशेष  का  विधेयक नहीं  है  ।  बल्कि  इसमें  देश  की  जनता  के  विचार

 और  जांक्षायं  प्रतिबिम्बित  होती  हैं  ।  संविधान  एक  राष्ट्रीय  दस्तावेज  है  ।  जनता  के

 निधि  जनता  कीं  राय  को  श्रधिक  weer  तरह  व्यक्त  कर  सकते  हैं  ।  यह  संपरद्‌ू उन उन  सामाजिक

 एवं  श्राथिक  परिवर्तनों  जिनके  बारे  में  हम  बचन  बद्ध  लाने  में  सक्षम  हैं  ।  1971  में  चुनावों

 के  समय  हमने  इन  परिवर्तनों  द्वारा  जनता  के  सामाजिक  जीवन  को  ऊपर  उठाने  की  बातਂ  कहीं

 विपक्षी  दलों  द्वारा  इस  विधेयक  की  जो  श्रालोचना  की  जा  रही  है  वह  काफी  हद  तक

 राष्ट्र  विरोधी  है  ।  area  स्थिति  लागू  होने
 से  पहले  भी  वे  लोकतंत्र  को  नष्ट  करने  पर  तुले  हुये

 थे  ।  wa  कहीं  लोग  हमें  लोकतंत्र  बचाने  का  मागं  दिखलाना  चाहते हैं  ।

 मेरे  विचारों  में  हमने  एक  बड़ी  भारी  भूल  की  है  कि  1950  में  संविधान  का  निर्माण  करते

 समय  हमने  राष्ट्र  विरोधी  are  देश-विरोधी  गतिविधियों  की  व्याठ्या  नहीं  की  ।  wa  हमने  राष्ट्र

 विरोधी  गतिविधियों  को  संविधान  में  शामिल  कर  लिया  है  तो  उसका  स्वागत  होना  चाहिये  ।  मैं

 समझता  हूं  कि  ऐसा  उपबन्ध  करने  से  देश  की  जनता  का  हौसला  बढ़ेगा  |

 मैं  विधेयक  के  बहुत  से  उपबन्धों  का  स्वागत  करता  हुं  पर  कार्मिक  संघ  गतिविधियों  के

 बारे  में  यदि  विधि  मंत्री  श्र  स्पष्ट  कर  दें  तो  म्रघिक  श्रच्छा  होगा  ।  यदि  देश  में  दक्षिणपंथी

 प्रतिगामी  शक्तियों  के  षड़यंत्रों  की  एक  स्वतन्त्र  श्र  fasta  जांच  करायी  जायें  तो  पता  चलेगा

 कि  संघ  श्रयवा  ग्रुप  के  नाम  पर  काफी  विदेशी  मूद्रा  संसाधन  देश  में  श्राये  गौर  लोकतंत्र  के

 कार्यकरण  पर  उन्होंने  काफी  प्रभाव  है  ।

 श्रमिक  संगठनों  पर  सन्देह  करने  की  बजाय  array  विदेशी  एजेंटों  ale  साम्धाज्यवादियों

 पर  सन्देह  करना  चाहिये  ।

 मौलिक  कर्तव्यों  को  संविधान  में  सम्मिलित  करके  सरकार  ने  ठीक  किया  भावी

 पीढ़ी  के  निर्माण  एवं  राष्ट्रीय  चरित्र  के  विकास  के  लिए  राष्ट्रीय  इतिहास  का  श्रध्ययन  करना

 झावश्यक  है  ।  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  आर  पुलिस  सेवा  तक  में  बहुत  से  ऐसे  श्रघिकारी  कार्येकर

 रहे  हैं  जिन्हें राजा
 राम  मोहन  राय  का  भी  नाम  नहीं  मालूम  तथा  जिन्हें  यह  भी  नहीं  पता  कि  महात्मा

 गांधी  की  दाण्डी  ्  कया  थी  राष्ट्रीय  गौरव  के  ज्ञान  के  बिना  कोई  राष्ट्र  aaa  सामाजिक  उन्नति

 नहीं  कर  सकता  ॥

 मैं  चाहता  हुं  कि
 विधि  मंत्री  श्रपने  समापन  भाषण  में  वैज्ञानिक  दृष्टिकोण  तवा  द

 बाद  जिज्ञासा  तथा  सुधार  की  भावना  स्पष्ट  करें  ।  विभिन्न  संगठन  श्रलग-ग्रलग  ढंग  से
 इतकी  व्याख्या

 करते  हैं  श्््त |  यदि  मूलभूत  कर्तव्यों  से  सम्बन्धित  श्रध्याय  के  उपबन्धों  की  स्पष्ट  eet  नहीं

 की  तो  इसके  बारे  में  भ्रम  पैदा-हो  जा
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 प्रियरंजन  दास

 देश  के  उच्च
 न्यायालय

 श्रौर  उच्चतम  न्यायालय  कई
 बार  हमारे  राष्ट्रीय  प्रगतिवादी

 चिधियों  शर  सामाजिक  श्राधिकਂ  परिवर्तनों  के  art  में  बाधा  पैदा  करते  gt  लेकिन  उच्च

 न्यायालयों  ने  फिर  भी  कभी-कभी  उच्चतम  न्यायालय  की  श्रपेक्षा  श्रधिक  बुद्धिमता  दिखाई  है  ।  शर्त

 यह  wae  करना  ठीक  नहीं  है  कि  उच्च  न्यायालय
 केन्द्रीय  विधि  के  बारे में  निर्गय  लेने  में

 सक्षम नहीं  हैं

 यदि  यह  मान  लिया  जाये  कि  उच्च  न्यायालय  केन्द्रीय  विधियों  की  व्याख्या  नहीं  कर

 सकते तो  उनमें  हीनता  जाएगी  ।  उच्च  न्यायालयों  के  न्यायाधीश  ही  तो  उच्चतम  न्यायालय  के

 न्यायाधीश बनते  हैं  ।  हमारे  देश  में  यह  बात  नहीं  चल  सकती  |  जब  गरीब  लोग  उच्च  न्यायालय

 में  नहीं  जा  सकते  तब  वे  दिल्‍ली  ar  कर  उच्चतम  न्यायालय  में  कैसे  मामला  दायर  कर  सकते  हैं  ?

 धर्मं  के  हमारे  सिद्धान्त  के  यह  बात  विपरीत  है  ।

 यति  न्यायालय  के  कर्तव्यों  में  संशोधन  किया  जाता  है  तो  मुझे  इसमें  कोई  श्रापत्ति  नहीं

 है  ।  मैं सर्वेरूपेण  संसद्‌  की  प्रभुसत्ता  का  समथंक  हूं  ।  यदि  न्यायालय  ससद्‌ द  से  श्रधिक  शक्तियां

 चाहता  है  तो  संघर्ष  की  स्थिति  पदा  होती  है  इस  प्रकार  संसद्‌  को  वर्ग  संघर्ष  में
 पड़ा

 |

 इसका  श्रभिप्राय  यह  है  कि  एक  निहित  <aTy  वाला  तत्व  हमारा  विरोध  करना  चाहता  है  ।

 रण  मामले
 भी  न्यायालयों में  बहुत  समय  तक  पड़े  रहते  हैं  हमारे  देश  में  मुकदमेबाजी  की

 प्रक्रिया कठिन  है  ।

 केवल  संसद्‌  द्वारा  विधान  बनाये  जाने  या  प्रस्तावना  के  लुभावने  शब्दों  द्वारा  समाजवाद

 नहीं  लाया  जा  सकता  ।  यह  तो  एक  प्रक्रिया  है  जो  क्रमबद्ध  रूप  से  हीं  विकसित  की  जा  सकती  है  ।

 पहले  पंडित  जवाहरलाल  नेहरू  के  तथा  ga  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  के  सामने  सबसे  बड़ी  चुनौती

 यही  है  कि
 समाजवाद  के  श्रादर्श  श्र  देश

 में
 संसदीय  प्रक्रिया  को  कसे  अ्रक्षुण्ण  रखा  जायें  1

 हम  संसदीय  लोकतंत्र  कों  नहीं  छोड़
 सकते

 ।  कोई  श्रन्य  मार्ग  देश  के  लिए  घातक  fag  हो

 सकता है  ।

 fat  का  राष्ट्रीयकरण  करते समय  प्रधान  मंत्री  ने  1971  में जो  शब्द कहे  थे  वे  मुझे

 ere हैं  ।  यदि  सरकार  सम्पत्ति के  अधिकार  को  नहीं  बदलना  चाहती  तो  यह  श्रधिकार  बनायें

 रखा  जा  सकता  है  ।  लेकिन  इस  सम्बन्ध में  कुछ  सीमायें  निश्चित  की  जी  सकती  हैं  जिसमें  यहं

 व्याख्या  हो  कि  कौन  कौन  सी  सम्पत्ति  मूलभूत  है  श्रौर  कौन-कौन  सी  मूलभूत  नहीं  है  ।  श्रौर  जनता  के

 लिये  क्या  श्रनिवायं  sate  क्या  श्रन्यथा देश  में  श्रामकता  फील  जाएगी  या  कोई  विवाद

 उठ  खड़े  होंगे  ।

 इस  बात  का  विशेष  रूप  से  उल्लेख  है  कि  यदि  सम्पत्ति  की  बर्बादी  की  जाती  है
 तो

 उसके  लिए

 उत्तरदायी  व्यक्तियों  को  किया  लेकिन  यह  बात  कहां  है  कि  प्राधिकारियों  से

 पीड़ित  लोगों  को  सुरक्षा  प्रदान  की  इस  बारे में  इसमें  कोई  स्पष्ट  व्याख्या  या

 भाषा  नहीं  मंत्रों  इस  पर  विचार करें  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मेरा  निवेदन है  कि  श्रमों को  दूर  करके  इस  विधेयक को  पारित  किया
 जाये  ।  यदि  हम  वर्तमान  प्रणाली में  परिवर्तन  नहीं  करते तो  देश  में  संसदीय  पद्धति

 की  रक्षा

 नहीं  की  जा  सकती  ।

 Sardar  Swaran  Singh  Sokhi  (Jamshed  pur)  :  I  welcome  the  44th  Constitution  Amend-
 ment  Bill  and  congratulate  the  Government  for  bringing  this  measure  at  the  right  time.
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 Our  Constitution  was  drafted  by  Dr.  Rajendra  Prasad,  Pt.  Jawahar  Lal  Nehru  and  Dr.  Ambedkar.
 Shri  Nehru  declared  that  elections  should  be  held  on  the  basis  of  adult  franchise.

 Before  1970  the  Supreme  Court  held  invalid  certain  important  legislations  which  were
 enacted  by  Parliament  in  the  public  intérest.  This  created  avery  difficult  situation.  The  Prime
 Minister  then  decided  to  go  to  the  people  to  get  a  mandate.  In  the  mid-term  Lok  Sabha  Poll,

 e  Congress  Party  was  returned  with  a  big  majority.  In  the  elections  to  the  State  Assemblies
 in  1972,  the  Congress  Party  again  got  a  big  majority.  The  Opposition  had  put  Hurdles  in  the  way
 of  carrying  out  the  mandate.  Also,  kurdles  were  created  by  courts  in  implementing  socio-econo~
 mic  measures.

 The  demand  for  referring  the  Bill  to  a  Joint  Select  Committee  should  not  be  accepted.
 There  should  be  no  delay  in  passing  the  present  Bill.  Under  article  368,  Parliament  is  fully
 empowered  to  amend  the  Constitution.

 Education  is  of  utmost  important  to  the  country.  There  is  need  to  have  a  national  policy
 on  education.  ‘Education’  should  be  included  in  the  Concurrent  List.

 The  Law  Minister  has  rightly  said  ina  television  interview  that  the  amending  Bill  is  a
 safety  valve  just  as  a  safety  valve  of  a  steam  boiler  needs  periodic  check  up,  similarly  constie
 tution  needs  a  periodic  scrutiny.

 Military  training  is  of  great  importance.  It  should  be  made  compulsory.  Also,  the  right
 to  property  should  be  restricted.

 There  should  be  a  seven  year  term  for  Lok  Sabha  instead  of  the  six  year  term  proposed  in
 the  Bill.  Ours  is  a  vast  country  and  it  is  difficult  to  meet  the  electorate  in  a  sort  span  of  five  or
 six  years.

 Voting  age  should  be  reduced  from  21  years  to  18  years  .  The  demand  of  Indian  youth  Fede~
 ration  and  students  Federation  for  reducing  the  voting  age  to  18  years  should  be  accepted.

 श्री  चपलेन्दु  nated  :  इस  विशेष  सत्र  में  हम  संविधान  संशोधन
 पर

 चर्चा

 जब  संविधान  निर्माताओं  ने  26-27 वर्ष  पुर्व  संविधान  बनाया था  उस  समय
 की

 श्राधिक  भौगोलिक  राजनीतिक  स्थिति  श्राज  से  सर्वथा  भिन्न  थी  ।  उस  समय  हमारी

 राष्ट्रीय  एकता  निर्मित  नहीं  हुई  थी  ।  इसलिये  संविधान  एक  प्रकार  का  समझौता  था  ।  उस

 समय  श्री  जवाहर  लाल  नेहरू  ने  कहा  था  कि  हम  श्राने  वाली  पीढ़ियों  को  संविधान  से  बांध  नहीं  सकते

 उन्होंने कहा  था  कि
 भारत  की  प्रगति के  पथ  का  aaa  नहीं  लगाया

 जा  सकता  ।  श्राज
 देश

 श्राथिक  शर  प्रौद्योगिकी  क्षेत्र  में  विकासਂ  कर  रहा  है  ।  प्रस्तावित  संवैधानिक  संशोधनों  द्वारा  श्राने

 बाली  पीढ़ियों  के  विस्तार  एवं  विकास  को  सुनिश्चित  करने  के  लिये  संवैधानिक  संशोधनों  का

 मूल्यांकन  तथा  समीक्षा  करना  उचित  होगा  ।  इस  विधि  द्वारा  यही  कार्य  किया  जा
 रहा  सकते  हैं  ।

 मौलिक  श्रधिकारों  के  साथ  मौलिक  कतंव्यों  की  भी  परिभाषा  दी  गई  है  क्योंकि

 का
 रहस्य  ही  यही  है  कि  बिना  कतंव्यों के  श्रधिकार  प्राप्त  नहीं  हो  सकते  a  एक  स्वागत

 थोग्य  प्रावधान है  ॥

 aa  ‘TL  सम्पन्न  लोकतंत्री  गणतंत्र  को  ‘TATA  सम्पन्न  समाजवादी  लोकतन्त्री  गणतंत्रਂ

 बनाया  जा  रहा  है  ।  हमें  श्रस्थिरता  पैदा  करने  वाली  विदेशी  ताकतों  तथा  विभाजनकारी  तत्वों  का

 मुकाबला करना  होगा  ।  हमें  भारत  की  स्थिरता  भर  एकता  को  सुनिश्चित करना  होगा

 MrS
 tomorr  Ow.

 Peaker  :  Now  we  shall  rise  for  the  day.  The  House  will  meet  again  fat  11-00  A.M.

 इसके  लोक  सभा  26  1976/4  1858  (RE)  के  ग्यारह  ae

 न््०  पु०  तक  फे  fez  स्थगित  हुई  ।

 The  Lok  Sabha;  then  adjourned  till  Eleven  of  the  Clock  on  Monday,  Octcter  26,  1976/Kartika: 4,  1898  (Saka
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